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द्वितीय संस्करण ] सन्‌ १६३६ ६० [ सूल्य श्राठ झाने 


निवेदन 


हिन्दी के राजनीति-साहित्य में, हमारी * भारतीय शासन ” 
अपने विषय की सर्व प्रथम पुस्तकों में से है। सन्‌ १६१५४ ६० में 
उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, तभी उसका एक 
स्थान बन गया | क्रमणः उसका स्तेत्र बढ़ता गया। हमारे पास 
उसके प्रचार तथा घिज्ञापन आदि के साधन न होते हुए भी, 
उसझे सात संस्करण हो चुके हे, भोर षघह हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की मध्यमा, उप्तमा, सम्पादन-कला शादि परीत्ताञं का 
याठ्य ग्रन्थ है, तथा काशी विद्यापीठ, कई एक गुरुकुलों ओर धन्य 
राष्ट्रीय तथा सरकारी शित्ता संस्थाञ्रों में भो पढ़ायी जाती है। 
शासन पिषय के धन्य जिज्ञासुओं में भी उसका ध्यच्छा मान है । 


सन्‌ १६२८ हई० में हमें ज्ञात हुआ कि बदुत से स्थानों में 
शासन पद्धति का विषय ऐसी माध्यमिक कत्ताश्ं में भी पढ़ाया 
जाता है, जिनके लिये पद्द पुस्तक कुछ कठिन है, तथा कुछ 
अधिक भी है । इनको आाधघश्यकता का लक्ष्य में रख कर यह 
पुस्तक सचिनय हिन्दी संसार की सेवा में उपस्थित की गयी । 


बहुधा ऐसो पुस्तकों की रचना में, सरत्ता की“ आड़ में, 
चतंमान शासन पद्धति का समथन या प्रशंला को जाया करती 
है । परन्तु, ज़ब कि यहां शासन पद्धति में मद्दान परिक्षर्तनों करी 
आवश्यकता हा, शोर कुछ परिषतंन हो भी रहे हों, हम ऐसा 
करना अनावश्यक शोर प्यनुचित समभते हैं | दा, यह टीक है. 
कि छोरी आय पाले अश्थवा प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाक्े 


( २ ) 


पाठक टीका रिप्पणियों या श्रालोचनाञं से यथेष्ठ लाभ नहीं उदर 
सकते । अस्तु, हमने इस पुस्तक में शासन पद्धति सम्बन्धी बातों 
के षर्णन मात्र से ही संतोष किया | पुस्तक बहुत बड़ी न हो जाय, 
इस लिये हमने राज्य के विधिध कार्या का इसमें विचार नहीं 
किया ; सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग, शिक्ता, स्पास्थ, 
रेल, डाक तार शझादि का वर्णन हमारी ' नागरिक शिक्षा! 
नामक पुस्तक में किया गया है। 


हु का विषय है कि ' भारतीय शासन ? की भांति प्रस्तुत 
पुस्तक का भी एक स्थान हो गया है। हिग्दी साहित्य सम्मेलन 
की दप्रथमा, प्रयाग महिला-विद्यापीठ की घिद्या पिनोदिनी, जसी 
परीत्ताओं में यह पाव्य-पुस्तक के रूप में स्वीकृत है तथा, 
अन्य साधारण पाठकों के लिये यह उपयुक्त मानी जाती है । इसके 
इस दूसरे संस्करण में हमने सन्‌ १६३५ ३० के शासन घिधान के 
धनुसार परिषतन कर दिया है, तथा शोर भी आपश्यक बाते 
यथेष्ठ संशोधित तथा स्पष्ठ कर दी हैं। इसमें हमने मित्रधर 
प्रोफेसर दयाणंकर जी दुबे एम० ए० के परामर्श से लाभ 
उठाया है; श्री दुबे जी ने इसकी भूमिका लिखने की भी रूपा 
की है। श्री प्रकाशक जी ने इसे जढदी छुपाने की छूपा की है । 
हम उपर्युक्त दोनों सज्जनों के कृतज्ञ हैं। घिधिध महानुभाषों के 
पेसे सहयोग के अआसरे ही हम कुछ साहित्य काय कर सके हैं, 
शोर भविष्य में करने का घिश्रधास करते है । 


भारतीय ग्रन्थमाला | पघिनीत 
बृन्दापन भगवानदास केदप 


भूमिका 


भारतोय घिद्याथियों के लिये भारतीय शासन के ज्ञान की 
शआाधश्यकता स्थयं सिद्ध हे | भारतघष के अधिकाँश थिद्यार्थी 
पाँच हू: श्रेणियों तक ही पढ़कर श्रपनी शिक्ता समाप्त कर 
देते हैं | उन्हें इस विषय का ज्ञान तब ही दिया जा सकता है! 
जब कि यह छोटी श्रेणियों में पाव्य विषय हा, ध्योर इसपर सरल 
भाषा में ऐसी पुस्तक लिखी जाये, जिन्हें वे श्रासानी से समझ 
सके | छोटी श्रेणियों के विद्याथियों के भ्रतिरिक्त उन पाठकों के 
लिये भा, जिनकी भाषा पसम्बन्धा योग्यता साधारण ही हे, 
ध्रथवा जिन्हें श्सन्य कार्य-चण समयाभाष रहता है, यह पआाषश्यक 
है कि शासन पद्धति सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान देने 
वाली सरल पुस्तक मिल सके । 


हिन्दी भाषा में इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत कमी है । 
इसे दूर करने के उद्देश्य से, मेरे मित्र श्री० भगधानदास जी केला 
ने यह पुस्तक लिग्दी है। मेरी समझ से श्राप इस कार्य के लिये 
घिशेष रूप से उपयुक्त हैं। आपने यह विषय चार थर्ष प्रेम महा- 
विद्यालय ( वृन्दावन ) में भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी 
कई श्रेणियों को पढ़ाया है । भ्रापकी लिखी “ भारतीय शासन * 
पुस्तक बहुत लोक-प्रिय हुई है; उसके सात संस्करण दो चुके 
हैं, और वह ब्रिटिण भारत के कई प्रान्तों, तथा कई देशी 
रियासतों के शिक्ता विभागों द्वारा स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये 


[ को 4] 


स्वीकृत, श्योर अनेक शिक्ता संस्थाञ्यों की पाठ थविधि में 
सम्मिलित है | 


इस ' सरल भारतीय शासन ' पुस्तक की विशेषता यह 
है कि यह सरल होने के श्रतिरिक्त षणनात्मक है, इसमें 
विधाद्‌-प्रस्त विषयों पर विचार नहीं किया गया है । यह उचित 
ही है, क्योंकि छोटी श्रेशियों के पिद्याथियों तथा साधारण 
योग्यता वाले पाठकों से ऐसे विषयों का भली भाँति समझने 
झोर उन पर निष्पत्त भाष से विचार करने की आशा नहीं की 
जा सकती। इस पुस्तक के इस दूसरे संस्कण में सन्‌ १६३५ ई० 
के शासन खुधारों की भी मुख्य मुख्य बातें दे दी गयी हैं | इससे 
इसकी उपयोगिता बढ़ गयी है। 

आशा है ' भारतीय शासन ' के समान इस पुस्तक का भी 
यथेष्ट प्रयार होगा। में मध्य प्रान्त, संयुक्त प्रान्त, बिहार आर 
पंजाब के, तथा हिन्दो भाषा भाषी विविध देशी राज्यों के शिक्षा 
विभागों के अधिकारियों से पअनुराध करता हूँ कि मे अपनी 
संस्थाञ्रों की छाटी श्रेणियों के पाठ्य घिषयों में भारतीय शासन 
पद्धति के विषय को स्थान दें, ओर इस पुस्तक से यथेष्ट लाभ 
उठावें । 


दयाशंकर दुबे 
दारागंजञ, प्रयाग पूम० ए०, पल-एल० बी० 
१-६-३६ अध्यापक, धअथ शास्त्र पिभाग; 


प्रयाग चिश्व विद्यालय | 
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सरऊ भारतीय शासन 


पहला पाठ 
विषय-प्रवेश 


पाठकों ! तुम में से कोई संयुक्त प्रान्त का होगा, कोई मध्य 
प्रान्त का, कोई पंजाब, बिहार या अन्य प्रान्त का, ओर, कोई 
किसी देशी रियासत का | तथापि तुम सब हो, भारतषासी | 
तुम्हारा देश एक है, इसका नाम भारतथषष या हिन्दुस्थान है। 
तुम्द्दारे पूषेज, तुम्हारे माता पिता यहीं रहते भआये हैं। बड़े होकर 
तुम में से अधिकांश इसी देश में, अपनी अपनी रुचि के 
घनुसार भिन्न भिन्न काय्य करेंगे। तुम इस देश की प्रधान भाषा 
हिन्दी लिख पढ़ सकते हो, तुमने यहाँ के भूगोल ञआभऔौर इतिहास 
का भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भव तुम इस योग्य हो कि 
इस बात को भी सम सके कि इस देश का राज्य प्रबन्ध किस 
प्रकार होता है | ध्मौर, यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। 

तुम बहुधा चोकीदार अर तहसीलदार ही नहीं, कलेक्टर 
( डिप्टी कमिश्नर) या गधषनेर ध्योर गधनर-जनरल धादि के 
बारे में कुछ बातें खुनते दहो। तुम्हारे शद्दर में म्युनिसिपेलिटी 
होगी, या तुम्दारा गाँध ज्िला-बोर्ड ( या जिला-कोंसिल ) के क्षेत्र 
में होगा । तुम कभी कभी यह्द भी सुनते होगे कि अब इस तरह 
का कानून बन गया है या बदल गया है। इन ध्यधिकारियों, 


२ सरल भारतीय शासन 


संस्थाओं तथा कार्यो के विषय में, तुम्हें इस पुस्तक में कुछ 
सिलसिलेषा र षातें बतलाई जायेंगी। इसे पढ़कर तुम यह जान 
लोगे कि इस देश का शासन किस तरह किया जांता है, सरकार 
किसे कहते हैं, और वह क्‍या कार्य करती है । 

घन्‍्का, इस विषय को आरम्भ करने से पहले यह जान 
लेना चाहिये कि इस देश में कितनी भूमि हे, यहाँ कितने 
धादमी रहते हैं, तथा राज्य प्रबन्ध की द्वष्टि से इस देश के कितने 
भाग हैं | ये बातें तुमने पहले पढ़ली होंगी, फिर भी इस पुस्तक 
को पढ़ते समय तुम्हें इन बातों को स्मरण कर लेना चाहिये । 

श्षेत्रफकल--भारतव्षं की उत्तर से वृत्तिण तक भ्रधिक 
से शअधिक लम्बाई दा हज़ार मील हे, झओर पूर्ध से पश्चिम 
तक इसकी शझ्यधिक से अधिक चोड़ाई है, लगभग एक हज़ार 
नो सो मील । इस देश का क्षेत्रफल लगभग उद्नोस लाख घर्ग 
मील हे । 

जन-संख्या--भारतवष के मनुष्यों की गणना प्रति 
द्सथें घर होती हे, पिछली बार सन्‌ १६३१ में छुई थी । उसके 
घमसुसार इस देश में हिन्दू, मुसलमान आदि सब मिलाकर लग- 
भग छत्तीस करोड़ आदमी रद्दते हैं । 

राजनैतिक सभाग--राज्य प्रबन्ध की द्वष्टि से भारतवर्ष 
के पाँच भाग हैं :-- 

(१ ) स्थाधीन राज्य । 

( २) फ्रांसोसी ओर पुतंगीज्ञ राज्य । 

( ३ ) घर्मा । 

(४ ) ब्रिटिश सारतवर्ष । झोर, 

( ५» ) देशी राज्य । 


पविषय-प्रवेश £ 


स्वाधोन राज्य-भारतवपघं में स्थाधीन राज्य ध्यव केवल 
नेपाल ओर भूटान ही हैं। ये दोनों हिन्दू राज्य हैं। इनकी सीमा 
पर भारत सरकार का एक एक प्रतिनिधि रहता है। इन 
प्रतिनिधियों को इन राज्यों के भान्‍तरिक प्रषन्ध में दस्तत्तेष 
करने का कुछ अधिकार नहों होता | 
नेपाल का प्रधान शासक मद्दाराजआाधिराज़ कहलाता है। 
घास्तधिक शासन अधिकार मन्सत्री को है। मन्त्री से नीचे जंगी 
लाट होता है, जो मन्त्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद का 
अधिकारी हो जाता है। इस राज्य का त्षेत्रकल चव्धन हज़ार 
घर्ग मील, ञझरोर जन-संलूया छृप्पन लाख है | इसे भारत सरकार 
से प्रति घषं दस लाख रुपये मिलते हैं । 


भूटान का क्षेत्रकल बीस हज़ार घर्ग मील शोर जन-संख्या 
लगभग ढाई लाख है। इसे भारत सरकार से सालोना एक 
लाख रुपया मिलता है ओर, यह बाहरी मामलों में उसको 
सलाह से काम करता है। भीतरी मामलों में यह स्वतन्त्र है । 
प्रधान शासक महाराजा कह्दाता है । 


फ्रांसोती और पुतेगोज़ राज्य--त॒म्दें ज्ञात होगा 
कि सत्तरहर्वीं शताब्दी में यहाँ व्यापार करने के लिये कई 
योरपियन जातियों के श्ादमी शआये थे। पीछे समय पाकर 
इन्होंने यहाँ अधिकार जमाने का भी यत्न किया। कुछ लड़ाइयों 
की हार जीत तथा सन्धियों के बाद अधिकांश भारतवर्ष में 
अंगरेजों का अधिकार या प्रभाव हो गया। तथापि, कुअु स्थान 
फ्रांसीसी ओर पुतंगीजञ लोगों के पास रह गये। 


फ्रांस के अधीन पाँच नगर हैं :-. 


चल 
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१--यनाम (गोदावरी नदी के डेल्‍्टे के किनारे पर ), 

२--माद्दी ( मालयार के किनारे पर ), 

३--कारीकल (कारेमंडल के किनारे पर ), 

४--पांडेखरी ( कारोमंडल के किनारे पर ), ओर, 

५४--चन्द्रनगगर ( कलकसे के पास )। 

इन सखघ स्थानों का त्तेनत्रफल २०३ घग मील शोर, जन- 
संख्या पोने तीन लाख के लगभग है। इन स्थानों में पंडेचरी 
मुख्य है। यद्दी इन सब की राजधानी है, जिसमें इनका प्रबन्ध 
करने के लिये एक गधनर तथा उसकी सहद्दायतार्थ एक मन्सत्री, 
कुछ विधिध विभागों के सेक्रेटरी, योर एक न्यायाध्यत्त, रहते हैं । 
फ्रांस की भारतीय प्रजा की शोर से दो प्रतिनिधि फ्रांस की 
पालिमैन्ट ध्वर्थात्‌ कानून बनाने पाली महासभा में भाग 
लेते हैं । 


पुतंगाल के ध्यधीन तीन स्थान हैं :-- 

१--गोवा--( बम्बई के दत्तिण में ), 

२-डामन ( गुजरात के किनारे पर ), 

३--ड्यू ( काठियाधाड़ के किनारे पर )। 

इन तीनों स्थानों का च्षेत्रफल केघल साढ़े चोदद्द सो पर्ग 
मील शझोर जन-संख्या लगभग छुः लाख है। इन स्थानों के लिये 
पक गधनंर-जनरल, गोषा ( राजधानी ) में रहता है। उसकी 
प्रायः पाँच साल में बदली होती है । उसकी प्रबन्धकारिणी शोर 
व्यवस्थापक दोनों प्रकार की सभाएँ हैं। 

--यह श्यब तक ब्रिटिश भारत का ही एक प्रान्त 

था। सन्‌ १६९३५ हई० के शासन घिथान से इसे भारतवर्ष से 
पृथक्‌ करके, इसके लिए पृथक्‌ शासन व्यवस्था निर्धारित कर 
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दी गयी हे । यहाँ की सरकार वे सब कार्य करती हैं जो ब्रिटिश 
भारत में प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार करती हैं, यहाँ प्रधान शासक 
गपनेर है, योर उसका सम्राट से सोधा सम्धन्ध है। बर्मा के 
व्यवस्थापक मंडल की दो सभाएँ हैं:---( १ ) सिनेट झोर (२ ) 
प्रतिनिधि सभा ( दाऊस-शआाफ-रिप्रेजेन्टेटिब्स )। सन्‌ १६३१ ई० 
की मनुष्य गणना के अनुसार यहाँ की जन-संख्या एक करोड़ 
सेंतालीस लाख, ओर क्षेत्रकत २लाख ३३ हज़ार घर्ग मील है। 

ब्रिटिश भारत--ब्रिटिश भारत, भारतवर्ष के उस भाग 
को कहते हैं, जो अंगरेज़ों के श्रधीन है। इसका क्षेत्रफल लग- 
भग ग्यारह लाख वग मील शभ्रोर ज़न-संख्या लगभग पदश्चीस 
कराड़ है । इसका प्रधान शअ्धिकारी गघनंर-जनरल कट्दलाता है। 
इंगलेंड नरेश, भारतवर्ष के सम्राट हैं। वे इंगलेंड में रहते हैं, उनकी 
तरफ़ से यहाँ गधर्नर-जनरल या घाइसराय काम करता है। 
ब्रिटिश भारत में इस समय कुल १७ प्रान्त हैं। ग्यारद्द प्रान्तों 
में गघनर शासन करते हैं, ओर हु: में चीफ कमिश्नर । 
इनकी शासन पद्धति का पर्णन श्ागे के पाठों में किया जायगा । 

देशी राज्य--देशी राज्य भारतवर्ष के वे भाग हैं 
जिनका भ्रान्तरिक शासन बहुत कुछ यहाँ के द्वी राजाया 
सरदार शझादि करते हैं, परन्तु ज्ञो बाहरी मामलों में सर्वथा 
ब्रिटिश सरकार के ध्मधी न हैं। ये राज्य सब मिलाकर ५६२ हैं । 
इनका कुल क्षेत्रतल सात लाख घर्ग मील से झधिक, शोर 
जन-संख्या आठ करोड़ से धअधिक है। इनकी शासन पद्धति 
बारहवें पाठ में बतायी जायगी । 

ब्रिटिश भारत, शयोर देशी राज्यों का त्षेत्रफल श्रोर जन- 
संख्या भागे नक्शे में दी गयी हैं । 
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दूसरा पाठ 
पंचायतें 
“5 क% ३५ 
स्थानीय स्वराज्य--ब्रिरिश भारत के लोगों को पपने 
घपने नगरों या देहातों में प्रारस्मिक शिक्षा तथा सफाई शआादि 
का प्रबन्ध करने के लिये कुछ अधिकार मिले हुए हैं; ये कार्य 
जिन संस्थापञ्ओों द्वारा द्वोते हैं, उनमें श्रधिकतर श्यादमी नगर या 
गाँव वालों द्वारा चुने हुए होते हैं। इन संस्थाहओं को स्थानीय 
स्पराज्य की संस्थाएँ कहते हैं । इनके मुख्य भेद ये हैं:--- 
१--पंचायतें । 
२---ज़िला-घोडे ( या ज्िला-कोंसिल ) । 
३-म्युनिसिपेलिटियाँ । 
इन में से पिछली दो के नाम भारतघासियों के लिये कुछ 
नये हैं, पंचायतें तो हमारी चिर-परिचत पुरानी संस्थाएँ हैं। 
पहले इन्हीं का पान करते हैं| 
पंचायतें--पंचायतें यहाँ चिरकाल से चली धझआरही हैं। 
बहुत प्रचीन काल में भी भारतवर्ष के प्रत्येक गाँव ( या नगर ) 
में एक बहुत प्रभावशाली पंचायत रहती थी, जो स्थानीय रक्ता 
कार्य के लिए ध्यपनी पुलिस रखती, स्थयं भूमि-कर घषखूल करके 
राजकोष में भेजती, झोर छोटे मोरे दीपानी और फ़ौजदारी के 
झूगड्ों का निपटारा करती थी । पंचायतों का यहाँ इतना 
विश्वास भौर आदर था कि ध्यब तक भी : पंच परमेश्वर ' की 
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कटद्दाषत चली प्रातो है। पंचायतें यहाँ हिन्दुओं के ज़माने से थीं, 
मुसलमानी अमलदारी में भी रहीं। परन्तु अंगरेज्ों के शासन 
काल में इन संस्थाओं की श्राय तथा इनके अधिकार प्रान्तीय 
सरकारों ने ले लिये; पुलिस, तथा दीषानी कोर फ़ोजदारी की 
घदालतें स्थापित कर दी गयीं । इससे पंचायतों का क्रमशः हास 
होगया। यद्यपि अब भी कुछ जातियों में सामाजिक घविषयों का 
निपटारा करने के लिये जातीय पंचायतें हैं, तथा पंचायतों मंद्रि 
या धरम्ंशाला शआादि बनती हैं. परन्तु ये प्राचीन परिपाटी के 
स्मृति-चिन्द्द मात्र हैं । 

ध्यब कुछ षष से पुनः नवीन रूप से सरकार द्वारा पंचायतें 
स्थापित करने का उद्योग होरहा है। इनके ध्यधिकार पुरानी 
पंचायतों की पअपेत्ता बहुत कम हैं | इनके सदस्य ग्राम पालों के 
प्रतिनिधि भी नहीं हाते । ये एक प्रकार की सरकारी संस्थाएँ सी 
ही हैं । इनका कार्य सरकारी कर्मचारियों की सह्दायता से, भ्रोर 
उनके ही निरीक्षण ओर नियंत्रण में होता है। 

भिन्न भिन्न प्रान्तों की पंचायलें-अब भारतथवष्ं के 
प्रायः सभी प्रान्तों में पंचायत-कानून (या पंचायत-ऐक्ट ) 
बन गया है; प्रत्येक प्रान्त के पंचायत-कानून के ध्यनुसार उस प्रान्त 
की पंचायतों के झ्धिकार श्रोर संगठन सम्बन्धी नियम निर्धारित 
होगये हैं, ओर प्रान्त के किसी गाँष में पंचायत स्थापित हो 
सकती है | बहुत से स्थानों में पंचायतें खुल भी गयी हैं। प्रत्येक 
प्रान्त के नियमों में कुछ कुछ भिन्नता है। 

पंचायतों की रथापना--ज़िस जिले के किसी हिस्से में 
पंचायत-कानून जारी हो, उसके किसी ग्राम या ग्राम-समृह में 
कलेक्टर ( या डिप्टी कमिश्नर ) पंचायत स्थापित कर सकता 
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पक आम 


है। यदि किसी ग्राम में पंचायत न हो ओर उसके निषासी 
पंचायत स्थापित कराना चाहें तो उसके कुछ प्रतिष्ठित आदमियों 
को कलेक्टर के यहाँ दरख्यास्त देनी चाहिये । कलेक्टर इस बात 
की जांच करेगा कि वहाँ पंचों का कार्य करने याग्य काफ़ी 
ध्यादमी मिल सकते हैं या नहों । यदि इस जांच का फल झनुकूल 
हो, तो कलेक्टर पंचों को नामज़द कर देता है, भर उन पंचों में 
से एक को सरपंच नियत कर देता है, [ पंच, सरपंच बनाने तथा 
उन्हें बर्खास्त करने का पध्यधिकार उसी के होता हे || जब यह 
सब कारंबवाई हो घुकती है तो पंचायत सम्बन्धी श्राषश्यक फाम, 
रजिस्टर ध्यादि सामान पंचायत को भेज दिया जाता है, भोर 
यह निश्चय हो ज्ञाता है कि सप्ताह में किस किस दिन ओर 
किस स्थान पर. तथा किस समय पंचायत श्पना काम किया 
करेगी ! 
संयुक्त प्रान्त का पंचायत-कानून; पंच और 
सरपंच--संयुक्त प्रान्त का ग्राम-पंचायत-कानून सन्‌ १६२० ई० में 
घना था। उसके शअनुसार इस प्रान्त में पश्ञों की संख्या ५» से कम, 
थोर ७ से ध्यधिक नहीं होती। ग्राम षालों की इच्छा मालूम 
करके कलेक्टर पंच नियत करता है। दो पंच ऐसे होने चाहिये 
ओ पढ़ लिख सके | नोचे लिखे व्यक्ति पंच नियुक्त धोने के योग्य 
नहीं दोते :---(१) ख्त्रियाँ, (२) जो ऐसा दिवालिया हो जो बरी न 
किया गया हो, ( ३ ) जिसकी उम्र २४ घर्ब से कम हो, (४ ) ज्ञो 
सरकारो ध्यथषा ग्राम सम्बन्धी नोकरी करता हो, (५) जिसे गत 
५ थर्ष में किसी अपराध के लिए केंद की सज्ञा हुई हो, और 
(६) जे पंचायत के क्षेत्र में न रहता हो। पंच तीन ष्ष तक 
झपने पद पर रहे हैं, परन्तु कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त हो 
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सकता है। जब तक पंचों की संख्या तीन से कम न हो जाय, 
पंचायत का काम गर-कानूनी नहीं समझता जाता । 


सरपंच को लिखना पढ़ना प्यधश्य ध्याना चाहिये। शष्द 
पंचायत का सभापति होने के श्रतिरिक्त, ग्राम-काोष शोर उसका 
हिसाब तथा धन्य आवश्यक कागज़ कोर रजिस्टर रखता है, 
सम्मन को तामील करषाता है, ओर समय समय पर कलेक्टर के 
पंचायत सम्बन्धी रिपोर्ट देता रहता है। पंचायत के कागज ओर 
रजिस्टर रखने के लिये, कलेक्टर की अनुमति से एक कक नियत 
किया जा सकता है। पंचायतों में पेश होने वाले मुक्कद्मों में 
किसी पत्त की ओर से कोई षकील पेरघी नहीं कर सकता | 


पंचाथतों के अधिकार ओर कार्थे--पंचायतों के 
दीघानी और फ़ोजदारी दोनों तरह के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। 
सफ़ाई के, झोर अआाषारा फिर कर नुकसान पहुँचाने पाले मवेशियों 
के सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ अधिकार दिये गये हैं । 


पंचायतों के समय समय पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाषघ्ों 
तथा सरकार से कुछ रकम मिलती है। इसके श्यतिरिक्त, के 
निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने त्षेत्र के श्रादमियों पर कुछ 
कर लगा सकती हैं, तथा शपराधियों पर कुछ जुर्माना भी कर 
सकती हैं, ( उन्हें कद करने का अधिकार नहीं होता )। यदि 
उनका कोई कर या जुर्माना बखूल न हो तो ज़िला-मजिस्ट्रेट उसे 
वसूल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय कलेक्टर की 
अनुमति से हो, शित्ता, स्वास्थ्य, सफ़ाई, या कश्चो सड़कों धादि 
के कार्य में ख करनी होती है । 


मध्य प्रान्त की पंचायलें--श्न्य प्रान्तों का पंचायत- 
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कानून संयुक्त प्रान्त के पंचायत-कानून से मिलता ज्ुलता ही हे; 
थोड़ा बहुत भेद है। उदाह रणवत्‌ मध्य प्रान्त में पंचों की संख्या 
£ से कम शझ्योर १५ से अधिक नहों हे सकती । २१ घूष या 
इससे अधिक प्मायु के मनुष्य पंच चुने जा सकते हैं। फोजदारी 
मुकदमों का निपटारा करने के लिये डिप्टी कमिश्नर सब या 
कुछ पंचों की एक अदालत बना देता है, जिसे * विलेज-बैंच ! 
कहते हैं। पिलेज-बेंच को कुछ फ़ोजदारी मुकदमे करने का 
धधिकार होता है | इसी प्रकार किसी ग्राम में पंचायत स्थापित 
हो चुकने पर डिप्टी कमिश्नर उस पंचायत के सब या कुछ पंचों 
को मिलाकर पक पिलेज-कोर्ट स्थापित कर सकता है, ओर उसे 
कुछ दीवानी मुकदमे करने का अधिकार दे सकता है। 

मुकदमों के सम्बन्ध में विल्लेज-कोट ओर विल्लेज-बेंच पर 
डिप्टी कमिश्नर का नियंत्रण रहता है । वह, कमिश्नर की मंजूरी 
लेकर, किसी विलेज-बैंच या विलेज-कोर्ट का, जिसे घद्द शयोग्य 
समझे, तोड़ सकता है। षह् इन संस्थाओं की किसी कार्रवाई 
या हुक्म को रद्द कर सकता है । दूसरे कार्यों के सम्बन्ध में 
पंचायत पर 'ज़िला-कोंसिल' का नियंत्रण रहता हे। ज़िला- 
कोंसिल दो-तिद्दाई मेम्बरों के बहुमत से पंचायत के किसी भी 
प्रस्ताव या ध्ाज्ञा को रद कर सकती है, या उसमें फेर-फ़ार कर 
सकती है । पह अपना यह झधिकार लोकल बोर्ड को भी दे 
सकती है। 

उपसंहार--पंचायतों से सफ़ाई तथा न्याय सम्बन्धी 
बहुत काम दो सकता है; लोगों का मुकदमेत्राज़ी में जे 
अपरिमित धन ओर शक्ति नष्ट होती है, घद्द बहुत कुछ बच 
सकती है । हाँ, अभी इन पर ध्मधिकारियों का नियंत्रण बहुत 
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है।ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा नामज़द सदस्यों की संस्थाएँ 
हैं, जनता के निर्धाचित प्रतिनिधियों की नहीं | इनकी पध्ाय के 
साधन भी बहुत कम हैं। 





तीसरा पाठ 


ज़िला-बोडे 


शा, ' 

पिछले पाठ में पंचायतों के विषय की बातें बतायी गयी हैं । 
उन्हें देहातों में, पघिशेषतया छोटे छोटे मुकदमों मामत्तों को ही 
निपटाने का शअधिकार है; कहों कहां वे सफाई ध्यादि का भी कुछ 
काम करती हैं । देहातों में ( प्रारम्भिक ) शिक्षा ध्मोर स्थास्थ्य 
धादि का कार्य करने पाली मुख्य संस्थाएँ बोर्ड कहलाती हैं । 
इस पाठ में इस बात का विचार किया जायगा कि बोर्डा का 
संगठन कैसा है, तथा उनके क्या नियम भादि हैं । 

बोडां के भेद--भारतवर्ष में श्राम-बोर्डा के निम्न लिखित 
तीन भेद हैं; किसी किसी प्रान्त में तो इनमें से तीनों दी प्रकार 
के बोर्ड हैं ओर कहीं कहीं केघल दो या एक द्वी तरह के हैं:-- 

१--लोकल बोडं, यह एक गाँष में या कुछ ग्रा्मों के समूह 
में होता है । 

२---ताद्खुका या सब-डिपिज़नल बोडं; यह एक ताब्लुफे 
या सब-डिविज़न में होता है । यह लोकल घो्डीं के काम की 
देख-भाल करता है । 

३--जिला-बोर्ड (इसे मध्य प्रान्त में ज़िल्ाकोंसिल कहते 
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हैं); यद्द एक ज़िले में होता है, भोर जिले भर के लोकल बोड्डा 
( या ताब्लुफा बोडा ) का निरीत्तण करता है । 

बोडे का संगठन, और उनके सदस्थ--एन बाड़ 
का संगठन कुछ कुछ उसी प्रकार का द्वोता है, जेसा म्युनिसि- 
पैलिटियों का, जे। कि अगले पाठ में बताया जायगा। यद्यपि 
अधिकतर बाडा में चुने हुए सदस्य ही अधिक होते हैं, तथापि 
कहीं कहीं नामज़द सदस्य भी काफ़ी होते हैं । 

किस जिला-बोड में कितने सदस्य हों, तथा उसका 
सभापति चुना हुआ रहे, या नियुक्त किया जाय, यह प्रत्येक 
प्रान्त के ज़िला-बार्ड कानून से निश्चित किया हुआ हे। संयुक्त 
प्रान्त योर मध्य प्रान्त में सभापति चुना हुआ पं गेर-सरकारी 
होता है । 

निवाचन--जिला-बोर्डो के सदस्यों ( तथा सभापति) 
का चुनाव प्रायः चार षर्ष में होता है। सदस्यों के चुनाव के 
लिये प्रत्येक ज्ञिता कुछ हृदकों या 'सकलों' में बटा हुआ द्ोता है, 
ध्योर यह निश्चित रहता है कि ध्यमुक हल्के से इतने सदस्य चुने 
जाने चाहिये। प्रत्येक निर्दाचक, सदस्य बनने के लिये, उम्मेद्वार 
हो सकता है। 

ज़िला-बोर्ड के लिये निर्षाचक होने के पासते किसी व्यक्ति 
में कुछ योग्यताञओओं का होना अवश्यक है | जिसमें वे योग्यताएँ 
न हों, पद्द निर्धाचक नहीं हो सकता । निश्च लिखित व्यक्ति तो 
निर्षायक हो ही नहीं सकते, चाहे उनमें कानून से निश्चित की 
हुई योग्यताएँ क्‍यों न हों :-- 

१--जओ ब्रिटिश प्रजा न हो । 
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२--ज्ञों ध्रदालत से पागल टठहराये गये हों । 
३--ज्ञा इक्कीस वध से कम धझायु के हों । 


जिला-पाड़ा के सदस्यों का चुनाथ करने वाले निर्षाचकों 
के अपना मत ( 'घोट! ) देते समय अपने उत्तरदायित्थ को भली 
भांति समझ लेना चाहिये; तभी इन संस्थाष्मों से यथेष्ट लाभ दो 
सकता है। 


बोडोां के कार्य--बोर्डो का, ध्पने प्राम्य त्षेत्र में शित्ता, 
स्वास्थ्य ओर सफाई शादि के कार्य करने होते हैं । उनके 
घतिरिक्त, इन्हें कृषि ओर पशुप्मों की उन्नति के लिये भी घिथविधर 
कार्य करने चाहिये | इस प्रकार उनके मुख्य कार ये हैं।-- 


१--सड़के बनवाना ओर उनकी मरम्मत करधाना । उन 
पर पेड़ लगवाना तथा उन पेड़ों की रक्षा करना। २---प्रारम्भिक 
शिक्षा का प्रचार करना ( देहातों में प्राइमरी या मिडिल स्कूल 
ज़िला-बोर्डा के दी होते हैं )।३--चिकित्सा श्योर स्वास्थ्य का 
प्रबन्ध करना, चेचक या पेग आदि का टीका लगवाना, पशुघ्मों 
के इलाज़ के लिये पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था करना | ४-- 
बाज़ार, मेला, नुमायश या कृषि-प्रदर्शनी श्यादि का प्रबन्ध 
करना । ५--पौीने के पानी के प्रबन्ध के लिये तालाब या कुएँ 
खुद्धाना या उनकी मरम्मत करधाना । ४/--कांजी होज़ पश्रर्थात्‌ 
पैसे स्थान की व्यवस्था करना, जहाँ खेती आदि की द्वानि 
करने पाले ज्ञानवर रोक कर रखे जाते हैं। [ जिस आदमी का 
पशु नुकसान करते हों, घद्द उन्हें इस स्थान में भेज देता है, जब 
उनका माल्रिक उन्हें लेने के लिये श्राता है, तो उसे निर्दारित 
जुर्माना देना पड़ता है ]। >--घाट, नाव, पुल झ्मादि का प्रबन्ध 
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करना । ८५--सापेज्निक सुभीते के अन्य आापश्यक काय करना | 
इस प्रकार, घोडेा का कतंव्य कितना महान है, यह स्पष्ट हे । 


घोड़ा की आय--बो्डों के कार्य हम बता चुके | ब्रिटिश 
भारत के बो्डों के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है, 
इक्तीस करोड़ से भी अधिक । उपर्येक्त कार्यों तथा इस जन- 
संख्या को देखते हुए उनकी कुल घाषिक झाय, जो लगभग 
सोलह करोड रुपये हैं, बहुत कम हैे। प्राय अधिकतर उस 
महसूत्त से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है, और जो 
सरकारी घाषिक लगान या मालगुज्ञारी के साथ ही प्रायः एक 
झानाया अधिक फ़ी रुपये के दिसाब से घसूल करके इन बोर्ड 
को दे दिया जाता दहै। इसके अतिरिक्त विशेष कार्या के लिये 
सरकार उन्हें कुद रक्षम, कुछ शर्ता से प्रदान कर देती है | आय 
के अन्‍य साधन तालाब, घाट, सड॒क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा 
शोर स्कूलों की फीस, काँजी होज़ की श्यामदनी, मेले नुमायशों 
पर कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर हैं। प्रायः लोकल 
बोड़ां या तावल्ुका-बोढां को कोई स्घतंत्र श्राय नहों होती, 
उन्हें समय समय पर ज़िला-बोर्डां से ही कुछ रुपया मिल जाता 
है, थे उस रुपये को ज़िला-बोर्ड की इच्छा या सम्मति के पिरुद्ध 
खत महीं कर सकते । 


सरकारी नियंत्रणए--कलेक्टर (या डिप्टी कमिश्नर ) 
झाथवथा कमिश्नर अकसर इनके काम की देख-भाल करते हैं । 
कलेक्टर को तो इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक शधिकार हैं; 
क्षय वह यह समझे कि जिला-खोडे का कोई काम, या कोई 
प्रस्ताव श्रादि ऐसा है, जिससे सार्वजनिक द्वित को द्वानि 
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होगी तो घह उस काम को बन्द कर सकता है, तथा उस 
प्रस्ताध को पझमल में लाये जाने से रोक सकता है। 

यदि प्रान्तीय सरकार यह समझे कि कोई बोड ध्यपना 
काम टीक तरद् नहीं करता शोर झपने अधिकारों का 
दुरुपयोग करता है, तो षह उसे तोड़ सकती है। इस दशा में 
डसका नया चुनाथ होगा । भ्स्तु, यदि सदस्य तथा सभापति 
यथेष्ट प्रयत्न करें तो वे इन संस्थाञ्ओं द्वारा लोक-सेषा या 
सावध॑जनिक द्वित का बहुत काय कर सकते हैं । 





चौथा पाठ 
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“४ ६---- 
पिछले पाठ में बोर्डो के बारे में बताया जा चुका है। जो 
काम देहातों में बोडों द्वारा होता है उसे शहरों में म्युनिसिपेल्लरियाँ 


करती हैं । इस पाठ में इन संस्थाशं के विषय में ध्यायश्यक 
बातें बतायी जायेगी । 


म्युनिसिपैलिटियों का क्षेत्र--म्युनिसिपेलिटियों का 
कार्यक्तेत्न नगर या शहर है। इनके दो उद्देश्य हैं, नगर का 
सुधार होना, ह्योर जन-साधारण को सा्धजनिक कार्य करने 
की व्यायह्ारिक शिक्षा मिलना । ब्रिटिश भारत में सथ 
मिलाकर साढ़े सात सो स्युनिसिपेलिटियाँ हैं, इनमें से लगभग 
७४ तो ऐसी हैं, जिनमें से प्रत्येक में पचास हजार या इससे 
अधिक श्ादमी रहते हैं। कुल म्युनिसिपैलिटियों की सीमा में 


स्‍्य० भा० जा---रे 
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२ कराइड १२ लाख, पध्र्थात्‌ ब्रिशिश भारत की ज़न-संख्या के 
लगभग श्ाठ फ़ी सदी शधआदमी रहते हैं। प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी 
की सीमा निश्चित की हुई है, उस सीमा के भोतर हो वद्द झ्पना 
काम करती है । 

म्युनिसिपैलिटियों का संगठन--श्रारम्भ में म्थुनि- 
सिपेलिटियाँ कलकस्ते, बम्बई आदि बड़े बड़े शहरों में स्थापित 
की गयी थीं। उस समय इनके चलाने में सरकार का बहुत 
हाथ था | लोगों ने इनके काम में कुडु उत्साह से भाग नहीं लिया । 
इनकी विशेष उन्नति झोर प्रचार सन्‌ १८८४ ई० से हुआ, जब 
लाडे रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये । 

अधिकांश ब्रिटिश भारत में प्रत्येक स्युनिसिपेलिटी के कुल 
सदस्यों में से ग्राधे से तीन-चोथाई तक जनता द्वारा चुनेहुए 
हाते हैं, ओर, शेष सरकार द्वारा नामज़द। नामज़द किये हुए 
सदस्यों में सिधिल सजन, पगज़ीक्पूटिष एंजिनियर आदि कुछ 
सरकारी कमंचारी तथा कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं । 

स्युनिसिपेलिटी के सदस्य अपनी पहलो बेठक में सभापति 
या चेयरमेन का चुनाव करते हैं। इस पद के लिये प्रायः गेर- 
सरकारी व्यक्ति चुना जाता है, यह पभ्राषश्यक नहीं है कि पष्ट 
म्युनिसिपैलियी के सदस्यों में से ही हो | उपसभापति, सदस्यों 
में से ही चुना जाता हे । इस पद के लिये कभी कभी दो दो 
व्यक्ति भी चुने जाते हैं, एक “सीनियर घाइस चेयरमेन 
कहलाता है, ध्योर दूसरा, जिसका पद इस से छोटा हांता हे, 
« जूनियर घाइस चेयरमेन ' कहा जाता है। 

स्युनिसिपेलिटियों के काम में सहायता देने के लिये कई 
छोटी छोटी कमेटियाँ या समितियाँ भी रद्दती हैं, जेसे शिक्षा 
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समिति, स्वास्थ समिति शथ्ादि। प्रत्येक समिति में एक एक 
सभापति तथा चार ह: धन्य सदस्य द्वाते हैं। इन समितियों में 
पक दो सज्जन ऐसे प्रिलाये हुए (को-आप्टेड”) भी होते हैं, जो 
म्युनिसिपेलिटी के सदस्य नहीं होते, परन्तु जिन्हें समिति से 
सम्बन्ध रखने वाले घिषय का ज्ञान या अनुभष होता है। इन 
मिलाये हुए सज्जनों को अपनी अपनी समिति में अन्य सदस्यों 
की तरह मत देने शअआादि का अधिकार होता है, परन्तु ये 
म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते । 


निवोचन--म्युनिसिपैलिटी के सभापति, उपसभापति 
तथा सदस्यों का कार्य-काल चार घर्ष का होता है; ध्र्थात्‌ चार 
साल के बाद फिर नया निर्षाचन ( चुनाथ ) या इलेक्शन होता 
है। उसमें पुराने सदस्य तथा सभापति, उपसभापति भी चुने जा 
सकते हैं । 


म्युनिसिपेलिटियों के लिये निर्षाचरक या मतदाता (पोटर) 
होने के पास्ते, किसी व्यक्ति की प्रायः वैसी ही बातें पयोग्यता 
मानी जाती हैं, जेंसी बोर्डा के निर्षाचक होने के पास्ते 
अयोग्यता बतलायी गयी हैं। प्रत्येक प्रान्त में निर्षाचकों को 
योग्यता सम्बन्धी साधारण नियम समान हैं, व्योरेषार बातों में 
थोड़ी बहुत भिन्नता है । साधारणतया ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ( पुरुष 
या स्त्री) निर्षाचक हा सकता हे जो स्युनिसिपेलिटी की सीमा 
में कम से कम छः मास से रहता हो, इक्कीस या अधिक पर्ष 
का हो, शोर ज्ञो निर्धारित किराये घाले मकान में रहता 
हो, या उसका मालिक हो, या जिसकी श्राय निर्धारित 
रकम से अधिक हो, या जा म्युनिसिपेलिटी को निर्धारित 
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ग्रह-कर ( ' हाउस टेक्स  ) आदि म्युनिसिपल् कर या * रेट ! 
देता हो |# 

निर्वाचकों को चाहिये कि खूब सोच समझ कर, ऐसे 
उम्मेदधार के लिये ही मत (' घोट ' ) दें, जो सदस्य बनने के 
सर्वथा योग्य हो, श्रोर जिससे नगर का पिशेष हित होने 
की झाशा हो । अपने किसी स्थार्थंवण, या किसी प्रकार के 
लिदाज़ के कारण, अयोग्य शआ्रादमी को कभी “ मत ' नहीं देना 
चाहिये । 


सदस्घ- सदस्यों के चुनाव के लिये प्रत्येक नगर कुछ 
मोहलों या 'पार्डा' में विभक्त होता हे। किस 'धाड़” से कितने 
सदस्य चुने जायेंगे, यह निश्चित रहता हे। प्रत्येक निर्षाचक, 
म्युनिसिपेलिटी का सदस्य बनने के लिए उम्मेदधार हो सकता 
हे। ज्ञिनके पत्त में श्रधिक मत या * घोट ' शझाते हैं, थे सदस्य 
चुने जाते हैं। [ सदस्य के लिये अऑगरेज़ी शब्द : मेम्बर * हे, यह 
भी बाल चाल में आआाता है । ] सदस्य ' म्युनिसिपल कमिश्नर 
कहलाते हैं | म्युनिसिपल कमिश्नर होकर आदमी अपने नगर 
के सुधार तथा उन्नति का बहुत काम कर सकते हैं, उन्हें जनता 
की सेषा का बहुत अझपसर मिलता है। जो सज्जन शिक्तित हों 
झोर इस काय के लिये यथेष्ठ समय देकर जनता की सेघा करना 
चाहें, उन्हें ही यद्द पद प्राप्त करना चाहिये। केपषल प्रतिष्ठा के 
लिये ' म्युनिसिपल कमिश्नर ! बनना, ओर पीछे प्पना कतंव्य 
झोर उत्तरदायित्व ठीक तरह न निभाना अनुचित है। 


# इस कर में चंगी या महसूल की रकम शामित्न बहीं होती | भो 
खोग यह 'रेट' देते हे, वे 'रेट पेयर' था कर-दाता कहलाते हैं । 
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म्युनिसिपैलिटियों के का्थे--साधारणतः स्युनिसि- 
पेलिटियों के मुख्य कार्य ये हैं :-- 

(१) सर्व साधारण की खुधिधा की व्यपस्था करना, 
सड़क बनवाना, उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड़काघ कराना 
शोर वृत्त लगधाना, डाक-बंगला या सराय शध्यादि सापंजनिक 
मकान बनघाना, कदों आग लग जाय तो उसे बुझषाना, अकाल, 
जल की बाढ़ या श्रन्य घिपत्ति के समय जनता की सद्दायता 
करना । 


(२ ) स्वास्थ्य रत्ता, अस्पताल या शौषधालय खोलना 
चेचक शोर प्लेग के टोके लगाने तथा मेले पानी के बहने का 
प्रबन्ध करना, ओर छूत की बीमारियाँ रोकने के लिये उचित 
उपाय काम में लाना | पीने के लिये स्पच्छु जल ( नल्ल ध्यादि ) 
की व्यघस्था करना, खाने के पदार्था में कोई हानिकारक षस्तु 
तो नहीं मिलायो गयी है, इसका निरीक्षण करना । 

(३) शिक्ता, पिशेषतया प्रारम्भिक शिक्ता प्रचार के लिये, 
पाठशालाशों की समुचित व्यवस्था ऋररना, मेले शोर नुमायश 
कराना | 


(४ ) रोशनी ( जिप्षमें बिजली की रोशनी भी सम्मिलित 
है) कराना, ट्रामवे तथा छाटी रेलों के बनाने में सहायता देंना । 

आमदनी--ब्रिटिंग भारत की सब स्युनिसिपैलिटियों की 
वार्षिक भ्राय लगभग बारह करोड़ रुपये होती हे। आय के 
साधन भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक्‌ पृथक्‌ हैं | प्रायः मुख्य साधन 
ये हैं :-. 

(१) चंगी; यह इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर झाने 


हज 
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वाले माल तथा जानवरों पर लगती है। संयुक्त प्रान्त में इस 
कर की इतनी प्रधानता है कि कुल ज़िलों में म्युनिमिपेलिटियों 
का नाम ही ' चंगी ' पड़ गया है। (२) मकान शोर ज़मीन 
पर कर | (३ ) व्यापार ओर पेशों पर कर । (४ ) सड़कों ओर 
नदियों के पुलों पर कर । ( ४) सघारियों, गाड़ी, इक्का, बग्गी, 
साइकल, मोटर ध्योर नाव पर कर। ( ६ ) पानी, रोशनी, हाट 
बाजार, कसाइखाने, पायखाने श्ादि पर कर | (७) हैसियत, 
आयदाद शोर जानघरों पर कर । (८) यात्रियों पर कर; यह 
कर एक निर्धारित दूरी से श्रधिक के फ़ासले से भाने घालों पर 
लगता है, ओर प्रायः रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही घसूल कर 
लिया जाता है । (£ ) म्युनिसिपल स्कूलों की फ़ीस | ( १० ) 
सरका रो सहायता या ऋण । 

म्युनिसिपैलिदी के कमंचारी-म्युनिसिपैलिटी के 
सभापति शञ्रौर उपसभापति के विषय में पहित्ते कहा जा चुका 
है। ये अधिकारी अवैतनिक होते हैं, अर्थात्‌ इन्हें कुछ वेतन नहीं 
मिलता । इनके श्रतिरिक्त प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी में कुछ वेतन 
पाने घाले कमंचारी होते हैं | इनमें सेक्रेटरी का पद बहुत महत्व 
का होता है। यह म्युनिसिपल शआाफ़िस का प्रधान कर्मचारी होता 
है। इसकी नियुक्ति तो म्युनिसिपल कमेटी द्वारा ही होता है, 
परन्तु उसमें प्रायः शर्त यह रहती है कि उसके चुने हुए आदमी 
को सरकार पसन्द कर ले | छोटी म्युनिसिपेलिटियों के लिये 
सेक्रेटरी की मंजूरी कमिश्नर देता है ओर बड़ी के लिये 
प्रान्तीय सरकार का मंत्री । 

सफ़ाई के काम की देख-भाल के लिये हेलल्‍थ-आफिसर 
तथा सेनिटरी इन्स्पेक्टर, ध्योर मेहतरों के काम की निगरानी 
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के लिये जमादार रहते हैं । नल या पानी की व्यघषस्था के लिये 
तथा सड़क, पुल, नाली आदि की मरम्मत के लिये पेंजिनियर 
ओर अआधघरसियर होते हैं । इनके शअतिरिक्त कुछ ओर भी 
कर्मचारोी होते हैं । 

सरकारी नियंत्रण--प्रायः म्युनिसिपैलिटियों को धन 
की बड़ी ज़रूरत रहती है। जिन कामों के लिये थे सरकार से 
सहायता लेती हैं, उनके सम्बन्ध में उन्हें सरकारी शर्ता का पालन 
करना होता है | कुछ म्युनिसिपेलिटियों को अपना घाधिक बजट 
सरकार से स्घीकार कराना होता है, तथा कुछ म्युनिसिपैलिशरियों 
के लिये यह शअआावश्यक है कि यदि वे कोइ नया कर लगाघें तो 
पहिले उसकी स्पीकृति ले लें | इसके अतिरिक्त, म्युनिसिपेलिटियों 
के कामों की देख-रेख सरकार करती है, यदि किसी का काम 
ठीक न हो ता सरकार उसे तोड़ भी सकती है। ऐसी दशा में 
नया चुनाध होगा | ऐसा अधघसर कम पश्याता है। तथापि इससे 
यह स्पष्ठ हे कि स्युनिसिपैलिटियों पर सरकारी नियन्ध्रण 
रहता है। 


सरकारी नियंत्रण रहते हुए भी, म्युनिसिपेलिटियों के 
सदस्य तथा अन्य कमंचारी यदि जी लगा कर, सेघा भाष से 
काम करें, तो वे अपने अपने नगर की बहुत भलाई कर सकते 
हैं। हमारी कुछ म्युनिसिपेलिटिर् घास्तव में बड़ा प्रणंसनीय 
काय कर रही हैं । 

अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ--कुछ नगरों में 
स्युनिसिपेलिटिणें की तरह प्न्य संस्थाएँ हं।ती हैं :-- 

बस्बई, कलकरते, मदरास ध्योर रंगून इन घड़े बड़े शहरों की 


२७ सरल भारतीय शासन 


स्युनिश्रिपेलिटियाँ ' कॉरपोरेशन ' कद्दलातो हैं। इनकी आय 
व्यय तथा ग्रधिकार श्रधिक हाते हैं। इनके सभापति 'मेयर' 
कहे जाते हैं । 


दस हजार से कम शादियों के करबों में ' नोटीफाइड 
प्रिया होते हैं । इनको आाय-व्यय कम होती है ओर अधिकांश 
सदस्य नामज़्द रहते हैं । 


घड़े बड़े शहरों की उन्नति या खुधार के लिये कभी कभी 
विशेष काय॑ करने होते हैं, जेसे संकुच्चित सड़कों को चोड़ी 
करना, घनी बस्ितियों को हवादार बनाना, गरीबों शोर मजदूरों 
के लिये मकानों की व्यवस्था करना, अआदि। इन कामों को 
स्युनिसिपैलिटियाँ नहीं कर सकतीं, उन्हें तो अपना राज़मर्रा का 
काम ही बहुत है | भ्रतः इनके वास्ते ' इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट ' बनाये 
जाते हैं | ये कलकत्ता, बग्बई, रंगून, इलाहाबाद, लखनऊ श्रोर 
कानपुर श्रादि में हैं । इनके सदस्य सरकार, म्युनिश्िषैलिटियों, 
या व्यापारिक संस्थाश्रों द्वारा नामज़द किये जाते हैं। ये अपने 
अधिका र-गत भूमि आदि का किराया तथा झावश्यकतानुसार 
सद्दायता या ऋण लेते हैं। 

कलकत्ता, बम्बई, मदरास; चटगाँवध, करांची ओर रंगून 
आदि बन्द्रगाहों का स्थानीय प्रबन्ध करने वाली संस्थाएँ * पोर्ट 
ट्रस्ट ! कहाती हैं । ये घाटों पर मालगेदाम बनाते हैं, श्रोर व्यापार 
के सुभोते के अनुसार, नाव ओर जदाज़ की खुव्यवस्था करते हैं । 
इनके सभासद ' ट्ूस्टी ' कहलाते हैं।कलकत्ते के सिघाय सब 
पोरटे ट्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेत्ता नामज़द हो अधिक 
रद्दते हैं । ये ही ऐसी स्पराज्य संस्थाएँ हैं जिनके सदस्यों को 


जिले का शासन २५ 


या] 


कुछ भत्ता मिलता है । माल लदाई झोर उतराई, गोदाम के 
किराये, तथा जहाज़ों के कर से जो पश्यामदनी होती है, षही 
इनकी श्ाय हे । 





पाँचवाँ पाठ 
ज़िले का शासन 


“3 

तुम यह जानते ही हो कि ब्रिटिश भारत १७ प्रास्तों में घटा 
हुआ है। इन प्रान्तों में से मद्रास प्रान्त के छोड़ कर शेष सब में 
कुछ कमिश्नरी, तथा प्रत्येक कमिश्नरी में कुछ जिले हैं । मद्रास 
प्रान्त में कमिश्नरी नहीं हैं, केषघल जिले ही हैं। इस पाठ में यह 
बताया जायगा कि जिले का शासन किस तरह होता है, उसमें 
कोन कोन से अफ़सर क्या क्या काम करते हैं। पद्दिले यद्द ज्ञान 
लेना उडख्ित होगा कि भारतवर्ष के राज्य प्रबन्ध में जिले के शासन 
का घिषय कितने महत्व का है| 


शासन व्यवस्था में ज़िले का स्थान-प्रत्येक 
कमिश्नरी में तीनया भ्रधथ्िक जिले होते हैं। प्रत्येक जिले का 
गोसत क्षेत्र ऊम्न चार हज़ार वर्गतोल तथा उसकी श्रोसत मनुष्य- 
संख्या नो लाख है | कोई जिला छोटा है, कोई बड़ा | जिलों की 
कुल संख्या २३० है । राज्य को कल जैसी एक जिले में चलती 
दिखायी पड़ती है, बेसी द्वी प्रायः भ्रन्य जिलों में भी है। जैसे 
ध्यफसर एक में काम करते हैं, वेसे ही झोरों में भी हैं । जनता के 
काम काज़ का मुख्य स्थान ज़िला है | जो मनुष्य प्न्य प्रान्तों 
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तथा दूसरे शहरों से कुछ सम्ब्नन्ध नहीं रखते, उन्हें भी बडुधा 
जिले में काम पड़ जाता है। यहाँ के शासन-कार्य को देख कर 
ही साधारण शअादमी देश के राज्य-प्रबन्ध के विषय में कुछ धअनुमान 
किया करते हैं । 

ज़िला-मजिस्ट्रेद के कार्य-प्रत्येक जिले का प्रधान 
शफसर ज़िला-मजिस्ट्रेट कहलाता है| उसे पंजाब, मध्य प्रान्त 
ध्यादि में ' डिप्टी कमिश्नर आर बंगाल संयुक्त, प्रान्त, विहार 
गादि में 'कलेक्टर' कहते हैं। 'कल्तेक्ग्र' का प्यर्थ हे, 
पसूल करने घाला | जिला-मर्जिस्ट्रेट के ' कलेक्टर ' इसलिये 
कहते हैं. कि उस पर जिले की मालमगुज्ञारी घसूत् करने की 
जिम्मेषारी होती हे । पह अपने ज़िते के भूमि सम्बन्धी मामलों 
पर विचार करता है, सरकार ओर प्रज्ञा के सम्बन्ध का ध्यान 
रखता है श्योर ज़मींदारों शोर किसानों आदि के झगड़ों का 
फैसला करता है | दुर्भित्न अथवा अन्य अश्यकता के समय 
कृषकों के सरकारी सहायता उसकी सम्मति के अनुसार निलती 
है। जिले के खज़ाने का पह्दी उत्त रदाता है | उसे म्युनिश्िपैलिशियों 
तथा ज़िला-घोड़ों की निगरानी का श्रव्रिकार है। उसे श्रव्वल 
दर्जे की मजिस्ट्रेटी के भी अधिकार प्राप्त हैं, जिनसे वह एक एक 
अपराध पर साधारणतः दे साल की केद और एक हज़ार रुपये 
तक जुर्माना कर सकता हे | जिले की सब प्रकार की खुख शांति 
का पद्दी उत्त रदाता है | वह्दी स्थानीय पुलिस की निगरानी भी 
करता हे | इस षात के निश्चय करने में, कि कहाँ पुल, सड़क 
इत्यादि बनने चाहिये, कहाँ सफ़ाई का प्रबन्ध दाना चाहिये, तथा 
जिले के किन किन स्थानों के स्थानीय स्वपराज्य का अधिकार 
मिलना चादिये, उसी की सम्मति प्रामाणिक मानी जाती हे । 


ज़िले का शासन २७ 


४: 2८ (के. 


धोर हर एक बात की रिपोर्ट उच्च कमेचारियों के पास भेजना, 
उसी का कतंव्य है| जिले की प्रान्तरिक दशा ज्ञानने तथा उसे 
सुधारने के विचार से उसे देहातों में दोरा भी करना होता है । 


जिले के अन्य कार्यकरतोी--ज्िले में अनेक प्रकार के 
कार्य होते हैं, जेसे, शान्ति रखना, रगड़ों का फेसला करना, 
मालगुज़ारी घसूल करना. सड़क, पुल शआदि बनवाना, ध्काल में 
लोगों की सहायता करना, रोगियों का इत्ताज करना, म्युनि- 
लतिपल तथा लोकल बोर्डा की निगरानी रखना, जेलखाना भ्मोर 
पाठशाला ग्रादि का निरीक्तण करना, इत्यादि | इन विधिघध कार्यो 
के लिये जिले में कई एक श्फ़सर रहते हैं, जसे स्कूलों के डिप्टी 
इन्सपेक्टर. पुलिस के सुपरिरेणडेणट या पुलिस कप्तान, 
घस्पतालों के सिविल सर्जन, जेलों के खुपरिटेणशडेणट। निर्माण 
काय के लिये एग्ज़ीक्यूटिव एजिनियर, और न्याय काये के जिला- 
जज थ्रादि होते हैं । 


ये झफसर अपने पृथक्‌ पृथक विभागों के उच्च कम्मेचारियों 
के अधोन होते हैं; परन्तु शासन के विचार से ज्ञिला-जज शोर 
मुंसिफ आदि को छोड़ कर सब पर ज़़िला-मजिस्ट्रेट द्वी प्रधान 
होता है | इसके कारये में सद्ाायता देने के लिये डिप्टी और 
सद्दायक मजिस्ट्रेट भी रहते हैं। 


ज़िले के भाग और उनके अधिकारी--प्रायः प्रत्येक 
जिले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविज्ञन कहते हैं| हर एक 
सब-डिविज्ञन एक डिप्टी कलेक्टर ध्यथषा ' पेक्सट्रा पेसिस्टेंट 
कप्रिश्नर | के अधीन रहता है। अपनी शअपनी अमलदारी में 


श्ष सरल भारतीय शासन 


सब-डिविज्ञनों के अफ़सरों के अधिकार, थोड़े बहुत भेद से 
कल्ेक्टर-मजिस्ट्रेरों के समान ही होते हैं । बंगाल झोर बिहार को 
तथा संयुक्त प्रान्त के कुछ भाग के छाड़ कर अन्य सब-हिषिजन 
के भागों का नाम तद्सील ( या तावलुका ) है । तहसील, पंजाब 
घोर संयुक्त प्रान्त में तहसीलदारों के पअधीन हैं,# जो प्रज्ञा और 
सरकार के बीच मानों मध्यस्थ रूप होते हैं। उनका काम दोनों की 
एक दूसरे के घिषय में श्रावश्यक सूचना देते रहना है । ये अपने 
इलाके के माल और फोजदारी के दी काम के उत्तरदाता नहों हैं, 
घरन्‌ ये म्यनिसिपैलिटियों शयोर देहाती बोर्डो में भी यथे।चित 
काय करते हैं। इनका विशेष कार्य लगान पखूल करना है | इनके 
सहायक कमंचारी नायब तहसीलदार, पेशकार, कानूगो, रेवन्यू- 
इन्सपेक्टर आदि होते हैं । हर एक तह॒तल्ील में कई कई गाँव 
होते हैं । 


गाँवों के अधिकारो-गांधों में लम्बरदार ( पटेल ) 
चोकीदार शोर पटवारी रहते हैं; ये तहसीलदार का उनके काम 
में सहायता देते हैं । 

लम्बरदार प्पने गाँव का सब से घड़ा अधिकारी होता हे, 
यह किसानों से मालगुज्ञारी ओर श्राबपाशी की रकम एकन्न करके 
तहसील में भेज देता है, घहाँ से षद्द जिले में भेजी ज्ञाती हे । 

चौकीदार पद्दरा देता तथा चोकसी करता हे, पुलिस में प्रति 
सप्ताह सतकों व नवजात बालकों के खबर देता है, ओर चेरी, 
लूट-मार तथा प्मन्य ध्यपराधों की रिपोर्ट करता है। चोकीदारों 


# अग्य प्राग्तों में सहसीत् था तादलुके के प्रधान पदाधिकारी के भिन्न 
भिन्न बाम हैं। 
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का अफ़सर मुखिया कहलाता है। यह पुलिस को प्याधश्यक 
विषयों की सूचना देता रहता हे। 

पटवारी झपने हतके (ग्राम या ग्राम-समृह ) के किसानों 
शोर जमींदारों के हक हकूक के कागज़ रखता है, झोर प्रत्येक 
परिषतंन की रिपोर्ट सरकार में करता है । बह खेतों के नकशे 
तथा ' खेबट ' 'खतोनी ' ञआादि रखता है । 

बंगाल, बिहार में तथा संयुक्त प्रान्त के कुछ भागों में 
तदसीलदार, नम्बरदार बोर पटपारी श्यादि कमंचारी नहीं 
रहते । सब-डिपिज़नल पझफसर के नीचे, थानेदार तथा एक 
एक ग्राम-समृह के लिये दफ़ादार, शोर प्रत्येक ग्राम में चोकीदार 


रहते हैं । 





छठा पाठ 
प्रान्तीय सरकार 


सकाकाकातक ५ ९ ३---- 


जिले का शासन किस तरह होता है, यह तुम पिछले पाढ 
में पढ़ चुके | ध्यघ तुम प्रान्तों के राज्य-प्रबन्ध के विषय में 
झासानी से पिचार कर सकते हो । बड़े होने पर तुम्हें पास वाले 
दूसरे ज़िलों से काम पड़ेगा; सम्भव है षद्द ज़िले तुम्हारे दी 
प्रान्त के हों या किसी दूसरे प्रान्त के । 

प्रान्तों के भाग, कमिदनरियाँ--प्रान्तों के शासन- 
प्रबन्ध का हाल जानने के लिये पहद्दचिले कमिश्नरियों के बारे में 
कुछ बातें जानना आवश्यक है | तुम पिछले पाठ में पढ़ चुके हो. 
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कि मद्रास प्रान्त को छोड़ कर, प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार पाँच 
कमिएश्नरियाँ होती हैं । कमिश्नरी के भ्रकसर को कमिश्नर कहते 
हैं। यह शासन सम्बन्धी कोई विशेष कारय नहीं करता, केघत् 
झपने अधीन ज़िला-धफ़सरों के काम की जांच पड़ताल करता 
है। जिलों से जे रिपोर्ट या पत्रादि प्रान्तीय सरकार के पास 
जाते हैं, वे सब कमिएनरों के हाथ से गुजरते हैं । कमिश्नर माल 
( 'रेषन्यू )) के मुकदमों की अपील भी खुनता है| मालगुज़ारी के 
बन्दीबस्त में इसका काम केघतल पराम्ं देना है, पर विशेष 
दृशापओं में इसे मालगुज़ारी की घबसूलयाबी रोकने का अधिकार 


है । 

कमिश्नरों का अपनी अपनी कमिश्नरी की म्युनिसि- 
पैलिटियों के काम के देखने-भालने के भी कुछ भशधिकार होते 
हैं| परन्तु इनका पिशेष सम्बन्ध मालगुज्ञारी से रहता है। माल- 
गुज़ारी के प्रबन्ध के लिये पंजाब आर मध्यप्रान्त में फाइनेंशत् 
कमिश्नर है, ओर संयुक्त प्रान्त, ब्रिह्दार ओर बंगाल में रेघन्यू 
बा्ड हैं। रेषन्यू वेडड में एक से त्तेकर चार तक, भेम्बर होते हैं। 
फाइनेन्शल कमिश्नर शोर रेपन्यू वा मालगुज़ारी के सम्बन्ध 
में कलेक्टरों शोर कमिश्नरों के कार्य की देख-भाल करते हैं। 
माली मामलों में यह कमिएश्नरों के निशणंय के पघिरुद्ध प्रपोीन्ष भी 
खुनते हैं । 

प्रान्तों का वर्गीकरण--तुम यह ते जान ही चुके हो कि 
भारतथष में कुल सतरह प्रान्त हैं | प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय 
सरकार या लेाकल गयनमेंन्ट भी कद्ते हैं। सब प्रान्तों का 
शासन एक ही तरह नहीं होता । राज्य-प्रबन्ध की द्वष्टि से प्रान्तों 
के 3 भेद हैँ जि 
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(१) चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्त ओर (२) गषनरों के प्रान्त । 
अब हम इनकी शासन पद्धति का घिचार करते हैं। पहले चीफ 
कमिशएनरों के प्रान्तों के लीजिये। 


चीफ कमिटनरों के प्रान्त--सन्‌ १६३५ ई० के विधान 
के अनुसार निम्न-लिखित प्रान्त चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्त हैं-.. 

१--ब्रिटिश बिलेचिस्तान। 

२--देहली । 

३- अजमे र-मे रघाड़ा । 

४--कुग । 

५४--अंदमान-निकेाखार । 

ई--पन्‍्थ पिपलेदा नाम का क्षेत्र । ( यह प्रान्त नधीन 
विधान के अनुसार बनाया गया है, पहले नहीं था ।) 


इन प्रान्तों का शासन चोफ़ कमिएनर द्वारा, गधनर-जनरल 
करता है । चोफ़ कमिश्नरों की नियुक्ति गधनेर-जनरल श्यपनी 
मर्जी से करता है। इन प्रान्तों के लिये कानून भारतीय व्यव- 
स्थापक मंडल द्वारा बनाये जाते हैं; केषल कुर्ग में व्यवस्थापक 
सभा है। 

कुछ चीफ कमिश्नर श्रपने प्रान्त का शासन करने के 
झतिरिक्त, राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते हैं। ब्रिटिश 
बिलेबिस्तान का चीफ कमिश्नर बिलेचिस्तान की रियासतों 
का, शोर अजमेर-मेरघाड़े का चीफ़ कमिश्नर राजपूताने की 
रियासतों का एञजन्ट होता है। इसी प्रकार कुर्म का चीफ 
कमिश्नर मेघूर रियासत का रेजीडेंट होता है। 


गवनरों के प्रान्तों का शासन--इन प्रान्तों में अधान 
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धधिकारी गधनंर कहलाता है। वद्द अपने प्रान्त की सुख, 
शान्ति झोौर उन्नति के लिये उत्तरदाता होता है। सब प्रान्तों के 
गवरनरों का वेतन शोर दर्जा बराबर नहों है। बंगाल, बम्बई 
ध्योर मद्रास के गषनंर ऊंचे माने जाते हैं। सब गवनेरों की 
नियुक्ति सम्राट द्वारा होती हे, परन्तु उक्त तीन प्रान्‍्तों के गवनेर, 
इंगलेंड के राजनीतिक्षों में से, भारत मन्त्री की सिफारिश से नियत 
होते हैं । धन्य गवनर प्रायः भारतीय सिघिल सर्विस के सदरयों 
में से, गधनेर-जनरल के परामर्श से चुने जाते हैं। सब प्रान्तों के 
गधने रों का धाषिक वेतन पिधान द्वारा निर्धारित है।# वेतन 
के अतिरिक्त उन्हें भक्ता श्रादि भी इतना काफ़ी दिया जाता है, 
जिससे बह झअपने पद का कार्य खुधिधा ओर मान-मर्यादा पूर्षक 
कर सकें, अर्थात्‌ उनकी शान-शोकत भल्ली-भाँति बनी रहे। 
प्रान्तीय विषयों का प्रव प--ऊुछ प्रान्तीय घिषयों के 
न्थ में गधनर अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्ंय के शभ्रनुसार 
कार्य कर सकता है; उन्हें छेड़ कर शेष विषयों में घह अपने 
मन्‍्त्री मगडल की सहायता या परामर्श से काम करता है। किसी 
विषय में गवरनर अपनी भर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार 
कार्य कर सकता है, या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गधषनेर का 
किया हुशआ फ़ेसला ही ध्यंतिम माना जाता है| 
पघिशेषतया निमश्च लिखित घिषयों में गधनेर श्पनी मर्जी के 
अनुसार कारंधाई कर सकता है । (क ) मन्न्रियों की नियुक्ति 
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घरवास्तगी, तथा उनकी वेतन निश्चय करना। ( ख ) मंत्री मण्डल 
का सभापति होना । ( ग ) प्रांतीय सरकार के कारय-सथध्यालन 
सम्बन्धी नियम बनाना । 


पिशेषतया निम्न लिखित धथिपयों में गषनर पग्रपने 
व्यक्तिगत निर्णय के पअनुसार कार्य कर सकता है ::-( क ) 
जिन विषयों में गधरनर का पिशेष उत्तरदायित्व है।(खत्र) 
पुलिस सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था (ग) शधातहुबाद 
का दमन | 


मनन्‍्ती मण्डल--पहले कद्दा गया है कि प्रान्तीय थिषयों 
में गधघनर का सद्दायता या परामशं देने के लिये एक मन्त्री 
मण्डल रहता है। इसका सभापति गधनेर होता है। मन्त्रियों फी 
संख्या निर्धारित नहीं हे।वे गधनंर द्वारा चुने जाते हैं, प्रोर 
ज्ब तक वह चाहता है, वे अपने पद पर बने रद्दते हैं। ध्यगर 
केई मन्त्री लगातार छः महीने तक प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
का सदस्य न हा तो घद इस समय के पूरा होने पर मन्त्री नहों 
रहता । मन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल समय 
समय पर निर्धारित करता है, ओर जब तक मंडल निर्धारित न 
करे, गवनेर उसका निश्चय करता है, परन्तु किसी मन्त्री का 
बेशम उसके कायकाल में बदला नहीं ज्ञाता । 


गवनेर का विद्येष उत्तरदायित्व--गघनर निम्न 
लिखित धघिषयों के लिये पिशेष रूप से उत्तरदायी होता है-- 
यह उत्तरदायित्व ब्रिरिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता 
ध्र्थात्‌ उस के प्रतिनिधियों के प्रति नहीं--जब कभी उसे 
ध्यपने इस उत्तरदायित्व पर झयाघात पहुँचता हुआ प्रतीत होता 
स० भा० शा०--३ 
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है, तो पद अपने व्यक्तिगत निर्णय के श्रनुसार ( मंत्रियों की 
सलाह के विरुद्ध भी ) कार्य कर सकता है । 

१--प्रान्त या उसके किसी भाग के शांति-भड़ का 
निधषारण करना । 


२--अदढप संख्यकों के उच्चित दितों की रक्ता करना । 


३--घतंमान तथा भूत-पूर्ष सरकारी कमंचारियों ( सिधि- 
लियनों, ग्राई० सी० पस० श्ादि ) ओर उनके श्राश्चितों के 
उचित दितों का ध्यान रखना । 


४--व्यापारिक शोर जाति-गत भेद भाष के क़ानून न 
खनने देना । 


४--देशी नरेशों के अधिकारों और मान-मर्यादा की रक्ता 
करना । 


$--जे त्षेत्र आंशतः प्थक्‌ ( * एक्सकल्यूडेड ' ) किये हुप 
हों, उनके शासन शोर शान्ति का प्रबन्ध करना । 


बिटिश भारत के विविध प्रांतों में कुछ कुछ भाग प्रथक्‌ या अंशसः 
पृथक छेन्र घोषित किये गये हैं | इनकी सूची काफ़ी बढ़ो है। कहीं काई 
ज़िला, कहीं कोई तहसील या तालुक़ा आदि ऐसा चेश्र दहराया गया है। 
झनेक स्थानों में मतीम खनिज या भब्य प्रकार की सम्पत्ति और सुस्दर 
आकृतिक दृश्य है। पृथक्‌ किये हुए झेम्रों का शासन-प्रवन्ध गयनंर के 
हाथ में रहता है, भोर झशतः प्थक छेश्नों में, उसका विशेष उत्तरदायित्व 
होता है; इन में मन्त्रियों को उतना अधिकार नहीं होता जितवा उन्हें 
आंत के अन्य भागों के सम्बन्ध में द्वाता हे। श्िटिश अधिकारी इनके 
लिये प्रतिनिधि शासन पद्धति अनुपयुक्त समझते हैं | यह व्यवस्था पिछड़े 
डुए भू-भाग या झादिमि निवासियों की रक्षा, तथा देश-हिल के बाम पर 


प्रान्तीय सरकार ३५ 


४ 5 ओ आओ 5 लक व 


की जाती है । इम छेश्नों में पुल्लिस झादि के अधिकारियों का ही प्रभुत्त 
होता है, नागरिकों के अधिकार अध्यत्प देते हैं, उन्हें झपने प्रांत के अभय 
बंधुओं के साथ समानता से रहने और विकसित होने का अवसर नहीं 
दिया जाता | भारतीय जनता इस व्यवस्था को अत्यन्त हामिकर 
समभती है । 


गषनेर मंत्रियों के ध्यपनी इच्छानुसार ध्याज्ञा दे सकता है, 
यदि मंत्री उसकी शञ्ाज्ञा का पालन न करें तो गवनर व्यवस्थापक 
मंडल को भंग करके, ध्मथवा बिना भंग किये ही उन्‍हें त्याग- 
पत्र देने के लिये बाध्य कर सकता है, ध्यौर उनके स्थान पर 
ध्पनी इच्छानुसार नयी नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि गषनर 
के अपनी श्माज्ञा पालन कराने के लिये उपयुक्त मंत्री न मित्ले 
तो घद्द समस्त शासन कार अपने द्वाथ में ले सकता है । 


सेक्रटरी--प्रत्येक मन्त्री की सहायतार्थ प्रायः एक एक 
सेक्रेटरी, सरकारी प्रफ़सरों या प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के 
निर्षाचित सदस्यों में से नियत किया जाता है। जो सेक्रेटरी 
व्यवस्थापक परिपद्‌ के सदस्यों में से नियत होते हैं, उन्हें 
कोंसिल-सेक्रेटरी कद्दते हैं। उनका वेतन व्यवस्थापक परिषद्‌ के 
मत से निश्चय होता है । 


गवनेर का, घपिविधर पिभागों के सेक्रेटरियों से जे। सम्बन्ध 
होता है, घह मंत्रियों के द्वारा न दिीकर सीधा भी हा सकता है। 
शोर, वह किसी भी विषय की जानकारी के लिये उन्हें ध्यादेश 
कर सकता है। इस प्रकार केवल कुछ पिशेष विषयों में दी नहीं, 
साधारण रोजमर्रा के शासन कार्य में भी गवनेर का पूरा 
नियंत्रण ओर अधिकार हो सकता हे । 
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गवनर जनरल का नियंत्रए--ज्ञो काय गधनर अपनी 
मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कर सकता है, उसके 
सम्बन्ध में पद्द गवनेर-जनरल के नियंत्रण में रहता है, शोर 
गधनेर-जनरल द्वारा समय समय पर दो हुई खूचनाओओों के अनु- 
सार व्यवद्दार करता है । ये खूचनाएँ गवनर के नाम सम्नाट द्वारा 
जारी किये हुए भादेशपत्र के अनुसार द्वी होतो हैं | परन्तु गधनेर 
के, उपयु क व्यवस्था के विपरीत किये हुए काय के भी श्योचित्य 
का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे गघनंर की शक्ति का 
धनुमान किया जा सकता है । 


एडबोकेट-जन रल--गषनरों के प्रान्तों में से प्रत्येक में एक 
पक पडषोकेट-अनरल रहता हे। इस पद के लिये उस प्रान्त का 
गधनर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, जिसमें हाईकोर्ट का जज 
होने की योग्यता है । उसका कतंव्य प्रान्तीय सरकार को ऐसे 
विषयों पर परामर्श देना शोर ऐसे अन्य कानूनी कार्य करना, 
होता है, जो, गधर्नर समय समय पर उसके लिये निर्धारित करे । 
यह उस समय तक अपने पद पर धारूढ़ रहता हे, जब तक कि 
गवनर चाहे; झोर उसे उतना वेतनादि मिलता है, जितना गषनेर 
निश्चय करें । 


सातवाँ पाठ 
प्रान्तोय व्यवस्थापक मंडल 


“+> १९ ९---- 


पाठका ! पहिले पाठ से तुम्हें यह मालूम दो गया कि 
प्रान्तों में शासन किस प्रकार होता है। ञ्राझो, अब यदह पिचार 
करें कि प्रान्तों के शासन प्रबन्ध के लिये कानून कोन बनाता है, 
घोर वे किस प्रकार बनाये जाते हैं । 

अपने अपने प्रान्त सम+्पन्थी ऊुछु कानून बनाने का 
अधिकार गवनंरों के सब प्रान्तों को मिला हुआ है। चीफ 
कमिश्नरों के प्रान्तों में से केषल कुगे में व्यवस्थापक परिषद है; 
अन्य प्रान्तों के लिये कानून बनाने का काम, भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल करता है । घद्दी उन विषयों के कानून भी बनाता है, जिन 
का सम्बन्ध दो या अधिक बड़े, धर्थात्‌ गषनेरों के प्रान्तों से हा । 
उसका घणंन झागे किया जायगा। 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की सभाएँ और 
उनकी अवधि--पहले बताया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत के 
ग्यारह प्रान्त ' गधनर के प्रान्त ' कहलाते हैं। इनके व्यपस्थापक 
मंडलों में एक-एक गघनर के पभ्रतिरिक्त, 5: प्रान्तों अर्थात्‌ (१) 
मद्रास, ( २ ) बम्बई, (३ ) बंगाल, ( ४ ) संयुक्त प्रान्त, (५) 
बिदार ओर ( ६ ) झआासाम में दो दो सभाएँ, शोर शेष पाँच 
प्रान्तों प्र्थात्‌ पंजाब, मध्यप्रान्न और बरार, पश्चिमोसर 
सीमाप्रान्त, उड़ीसा, ओर सिंध में एक एक सभा है । जिन छ 
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प्रान्तों के व्यवस्थापक मण्ठल्नों में दो दो सभाएँ हैं, उनकी उन 
सभाशञ्मों के नाम क्रमणः व्यष्स्थापक परिषद ( लेजिस्लेटिय 
कोंसिल ), शोर व्यवस्थापक सभा ( लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) 
हैं। जहाँ एक द्वी सभा है, षबद्द व्यवस्थापक सभा कहलाती 
है। किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा ( एसेम्बली ) यदि वह्द 
पहले भंग न की जाय ता श्रपनी प्रथम बेठक के निर्धारित दिन 
से, अधिक से शध्धिक पाँच घं॑ तक रहतो हैं, इस समय के 
खाद यह भंग हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद पक स्थायी 
संस्था होती है, जो कभी भड़ः नहीं होती, इसके यथा-सम्भघष 
एक-तिदाई सदस्य निर्धारित नियमों के श्न॒सार प्रति तीसरे घर्ष 
बदलते रहेंगे । 

हन सभाश्ोों के सम्बन्ध में अन्य बातें जानने से पहले यह 
ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि इनके सदस्यों को चुनने में 
कोन कोन व्यक्ति भाग नहीं ले सकते, और कैसी योग्यता के 
व्यक्ति सदस्य दो सकते हैं । 

कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ९-- 


निर्धाचक सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम द््ञ नहीं किया 
जाता, जो इकीस घर्ष का न हो, ओर ब्रिटिश प्रजा न हो । 

जो व्यक्ति पागल हो, झोर न्यायालय से पागल ठट्दराया 
गया दो, वद्द निर्धाचक नहीं हो सकता । 

सिक्‍ल, मुसलमान, ऐग्लो-इणशिडयन, योरपियन या भारतीय 
इसाई निर्वाचक संघों से क्रमशः इन्हों जातियों के व्यक्ति निर्षाचक 
हो सकते हैं। प्रायः ये व्यक्ति साधारण निर्षाचक संघ में मत 


महीं दे सकते । 
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साधारण निर्वाचन में काई व्यक्ति एक से ध्यधिक निर्धाचक 
संघ में मत नहीं दे सकता | हाँ, किसो निर्वाचक संघ में मत 
देने घाला व्यक्ति स्जत्रियों के चुनाव के लिये विशेष रूप से बनाये 
हुए निर्षाचक संघ में मत दे सकता है । 

निर्वाचन सम्बन्धी श्रपराध का दोषी व्यक्ति मत देने का 
ध्रधिकारी नहीं होता । जो व्यक्ति इस प्रकार मत देने के भ्रयोग्य 
हा जाय, उसका नाम निर्वाचक सच्ची से काट दिया जाता है। 

देश बहिष्कार, या कैद की सज्ञा भुगतने पाला व्यक्ति मत 
नहीं दे सकता । 

स्त्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यपस्था है कि 
जिस स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति की 
योग्यता के कारण निर्षाचक सूची में दर्ज हो, उसका नाम उक्त 
खूची में तब तक दर्ज रहता है, जब तक कि घह फ़िर घिघषाद्द न 
करले, या उसमें काई उपयुक्त अयोग्यता न ही जाय । एक हझावमी 
की योग्यता के श्राधार पर एक दी स्त्री मताधिकारिणी हो 
सकती हे । 

सदस्थों की योग्यता आदि--बही व्यक्ति प्रान्तीय 
व्यधस्थापक मंडल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य 
होता है जिसका नाम निर्वाचक संघ की सूची में दर्ज होता है 
ध्योर ( क ) जो ब्रिटिश प्रजा हा, ( ख) जे। व्यवस्थापक सभा की 
मेम्बरी के लिये पदच्चीस धर्ष, शोर व्यवस्थापक परिषद की 
मेग्बरी के लिये तीस ष्ष से कम का न हो, तथा ( ग ) जिसमें 
निर्धारित योग्यता हो । 

काई व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद का 
सदस्य चुने ज्ञाने, या होने के ध्ययाग्य ठहराया जाता है ध्गर 
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क--पह केाई सरकारी नोकरी करता हो । 

ख--धह पागल हो | 

ग--बह ऐसा दिषालिया हो, जा बरी न किया 
गया हो । 

घ--पदह निर्वाचन सम्बन्धी निर्धारित झपराध का 
दोषी पाया गया हो । 


च--पहु न्यायालय में किसी श्रन्य पग्रपराध का 
अपराधी ठहराया गया हो, ध्मौर उसे देश-बहिष्कार या दो घ्ष 
से ध्यधिक की कफेद की सजा मिली हो । 


यदि कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में, किसी सभा में 
बैठे झोर मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न दो, या जो 
सदस्य द्वोने के लिये अयोग्य ठहराया गया हो, ता ज्ञितने दिन 
बह बेठेगा शोर मत देगा, उस पर प्रति दिन पाँच सो रुपये के 
हिसाब से दणाड होगा। 


सदस्यों के विशेषाधिकार, भत्ता आदि--जहाँ तक 
कोई सदस्य इन सभाझों के नियमों की शमधहेलना न करे, उसे इन 
में भाषण करने की स्घतन्त्रता है। किसी सदस्य पर सभाश्ों या 
इनकी कमेटियों में भाषण या मत देने के कारण, या सभा के 
आदेशानुसार उसकी रिपोर्ट, मत या कारबाई प्रकाशित करने 
के कारण, कोई कानूनी कारपाई नहों की जा सकती। ध्यन्य 
बातों में सदस्यों के विशेषाधिकार वे हैं, तथा उन्हें ऐसा भत्ता 
शादि मिलता है, जे! व्यवस्थापक मंडल निर्धारित करे । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक समाएँ--प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभाष्मों के कुल सदस्यों की संख्याएँ इस प्रकार हैं :--- 


ग्रान्सीय व्यवस्थापक मंडल छे१ 


ेखिनीा तट 5 > ला बी 


बंगाल २५०, मदरास २१५, बम्बई १७४५, बिद्दार १५२, 
मध्य प्रान्त बरार ११२, संयुक्त प्रान्त २२८, पंजाब १७४, शासाम 
१०८, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ४०, उड्डीसा ६०, शोर सिमन्‍्थ ६० । 
सब सदस्य प्रत्यत्त रूप से जनता द्वारा निर्षायित होते हैं, परम्तु 
निर्षाचक बहुत से संघों में विभक्त हैं ; झ्रथ कुल निर्षाचक संघ 
१५ हैं। यह बात नागरिक हितों के विरुद्ध है । 


संयुक्त प्रान्त के निर्षाचक संधों से सदस्यों का निर्वाचन 
निश्न लिखित द्विसाब से होता है :-- 


साधारण १४०, मुस्लिम ६४, एंग्लो इंडियन १, योरपियन २, 
भारतीय ईसाई २, व्यापार उद्योग ञाार खान ३, ज्र्मीदार ६, 
विश्वविद्यालय १, भ्रम ३, जयाँ-साधारण ४, सियाँ-मुसल- 
मान २। 


निवाचक कौन हो सकता है ?--जिन व्यक्तियों में 
निर्वाचक की, पहले बताई हुई अयोग्यता न हो, झोर जिन में 
निम्न लिखित याोग्यताएँ हों, # ये ही प्रान्तीय व्यवस्थापक 
सभा के किसी निर्षाचक संघ की सूची में ध्रपना नाम दर्ज करा 
सकते हैं: ना 


१--जो, निर्वाचक संघ के चेन्र को सीमा के प्न्द र रहने पाके 
ष्टों; शोर 


९७ भारतवर्ष में कुल मिला कर द्धगभग साढ़े तीन करोड़ पुरुष क्षी 
मत दे सकते हैं। भिन्न सिद्र प्रास्तों में निर्वाचकों की साम्पशिक योग्यता 
सम्बन्धी नियमों में मेद हैं । स्थाना भाव से हमने यहाँ संयुक्त प्रान्स के ही 
मुख्य मुख्य नियमों का उदलेख किया है । 
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२--(क) जा. संयुक्त प्रान्त में ऐसे मकान के मालिक हों, जिसका 
धाषिक किराया २५४) रु० या उससे अधिक हो, या 
(ख्र) जो संयुक्तप्रान्त में ऐसे शहर में, जहाँ पर म्युनिसिपेलिटी 
द्वारा हेसियत-कर लिया जाता हा, १५०) रू० की 
वायिक श्राप पर यह कर देते हों, या 
(ग) जओ भारत सरकार को शआाय-कर देते हों, या 


(घ) जो ऐसे जमीन के मालिक हों. जिसकी आय निर्धारित 
रकम या उससे अधिक हो, या 
[ संयुक्त प्रान्त में, कुमाऊं की पहाढ़ी पट्टियों में ज़मीन 
के सब माक्िक तथा सब 'खेकार ' तथा अन्य स्थानों. में 
४) रु० वाषिक मादगुज़ारी वाला ज़मीन के मालिक निर्वाचक 
हो सकते हैं। ] 
(ये) जिनके श्रथिकार में निर्धारित या उससे पअ्धिक शभ्राय 
की जमीन हो, या 
[ संयुक्त प्राग्त में १०) रु० या अधिक वाषिक लगान देने वाले 
ब्यक्ति निर्वावक हो सकते हैं। 
(छू) जिन में शित्ता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता दवा, या 
(ञञ) ज्ञो भारतीय सेना के पेंशन पाने घाले या नोकरी छोड़ 
चुकने वाले धयफसर या सिपाही हों। 
कुमाऊं की पहाड़ी पद्टियों में घह व्यक्ति भी निर्षाचक संघ में 
मत दे सकता है जो वहाँ किसी गाँव में शिव्पकार हो, ओर गाँव 
के शिव्पकार परिषारों से निर्धारित रीति से प्रतिनिधि चुना 
गया हो । 
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किसी रकम का नाम निर्षाचक सूची में निम्न लिखित दशा 
में भी दर्ज किया जाता हैः--- 
क--ध्यग र घद्द भारतीय सेना के पेन्शन पाने बाले या 
नोकरी छोड़ चुकने षाले अफ़सर या सिपाही की 
पेन्शन पाने घाली विधवा या माता हो, या 


ख--ध्यगर उसे लिखना पढ़ना शभ्राता हो, या 
ग--ध्मगर उसके पति में निर्धारित याग्यता हो, 

[हस प्रसंग में पति के लिये ओ झाथिक योग्यता मिर्धारित 
की गयी है, वह पूर्व सूचित साधारण योग्यता से कुछ 
अधिक है । ] 

ये योग्यताएँ साधारण तथा जातिगत निर्वाचक संघों के 
विषय की हैं | विशेष ध्यर्थात्‌ ( क ) व्यापार उद्योग शोर खान, 
( ख ) ज़मींदार, ( ग ) विश्व विद्यालय, शोर ( घ ) श्रम के निर्षा- 
चक संघों के निर्षाचकों के लिये घध्यन्य योग्यताएँ निर्धारित हैं । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदे--व्यवस्थापक परिषदों के 
सदस्यों की कुल संख्याएँ इस प्रकार हैं :--मदरास »४ से ५६ 
तक, बम्बई २६ या ३०, बंगाल ई३ से 4५ तक, स्युक्त प्रान्त ४८ 
से ६० तक, बिहार २६ या ३०, श्रासाम २१ या २२ | भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में ३ से १० तक सदस्य गधनेर हारा नामज़द होते हैं। 
बंगाल में २७. शोर बिद्ार में १२ सदस्य उस उस प्रान्त की 
व्यवस्थापक सभा दारा पअप्रत्यत्त रीति से, चुने जाते हैं । 

इन परिषदों के सदस्यों के: निर्धायकों के लिये साम्पशिक 
तथा प्रन्य योग्यता का परिमाण प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों के 
निर्याचकों की श्रपेत्ता ग्रधिक निर्धारित किया गया है। 
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व्यवस्थापक मंडल का अधिवेशन--प्रत्येक प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मंडल की सभा या सभाशझ्नों का, प्रति ध्ष, कम से 
कम पक ध्रधिवेशन होता है । गधषनर प्रान्तीय व्यपस्थापक मंडल 
की दोनों या एक सभा का ध्यधिवेशन ऐसे समय आर स्थान पर 
कर सकता है, जिसे धद्द उच्चित समझे । पद सभाझों का कार्ये- 
काल बढ़ा सकता है,झयौर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा 
( एसेम्बज्ञी ) को भंग कर सकता है | 


गवनरका अधिकार--गधर अपनी मर्ज़ी से 
व्यवस्था पक सभा में, ग्रोर यदि उसके प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ 
ही तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाश्रों के संयुक्त प्रधिवेशन में 
भाषण कर सकता है। यह दोनों में से किसी भी सभा में 
किसो प्रस्ताष के सम्बन्ध में ध्वपना संदेश भेज सकता है चाहे वह 
प्रस्ताव मंडल के सामने उस समय विचाराधीन हो, या न ही । 
जिस सभा में कोई सन्देश भेजा जायगा, घद्द यथा-सम्भव 
शीघ्रता-पूषक संदेश में सूचित घिषय का घिचार करेगी । अगर 
गधनर शअपनी मर्जी से यह तसदीक करदे किसी कानून के 
मसबिदे, उस के अंश या संशोधन से उसके शान्ति-रत्ता सम्बन्धी 
विशेष उत्तरदायित्व पर असर पड़ता है तो षह्द इस विषय का 
शादेश करके उस मसधिदे आदि के सम्बन्ध में होने पाली 
कारवाई का रोक सकता है। 


मन्त्रियों और ऐडवोकेट-जनरल के अधिकार- 
प्रत्येक मन्‍्त्री को, झोर ऐेडवोकेट-जअनरल के व्यचस्थापक सभा में, 
झोर यदि उस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो तो किसी भी सभा 
में, या दोनों सभाझोों की संयुक्त बैठक में घोलने धयोर कारंधाई में 
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भाग लेने का अधिकार होता है। मनन्‍्जी उस सभा में मत दे 
सकते हैं, जिसके वे सदस्य हों । 


सभाओं के पदाधिकारी--प्रांतीय व्यपस्थापक सभा 
शपने सदस्यों में से एक सभापति श्योर एक उप-सभापति चुनती 
है । इन्हें क्रमशः 'स्पीकर' ध्यौर ' डिप्टी स्पीकर ' कहा जाता है। 
जय ये व्यवस्थापक सभा के सर्सस्‍्य न रहें तो इन्हें धझ्ापना पद 
छोड़ देना पड़ता है । ये गवर्नर के लिखित सूचना देकर भ्पने 
पद का त्याग कर सकते हैं, योर व्यवस्थापक सभा के उपस्थित 
सदस्यों के बहुमत से पास किये हुए प्रस्ताव द्वारा शपने पदसे 
हटाये जा सकते हैं, दां ऐसे प्रस्ताव का उपस्थित करने की 
सूचना चोद्हद दिन पहले दी जानो चाहिये | 


अब सभापति का पद्‌ रिक्त हो तो उपसभापति, और 
उसका भी पद रिक्त होने की दशा में गवनेर द्वारा नियुक्त किया 
हुआ सदस्य इस पद्‌ के काय का सम्पादन करता है। सभापति 
ध्यौर उप-सभापति के प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित 
वेतन दिया जाता है । 


उपर्यक्त नियम ( पद त्याग के विषय का छेाड़ कर ), जिस 
प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ है, षह्ाँ उस परिषद्‌ के लिये भी 
व्यवद्दार में ध्याते हैं । 

सभाओं के कुछ नियम--इन सभाश्नों में से प्रत्येक की 
बैठक में, एवं दोनों की संयुक्त बैठक में, पेश होने वाले प्रश्नों का 
निणंय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के प्मनुसार होता है। सभा- 
पति या उसके स्थान पर कार्य करने धाले व्यक्ति को प्रथम मत 
देने का झ्रधिकार नहीं दाता; हाँ, जब किसी प्रश्न के पत्त घोर 
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विपक्ष में समान मत हों तो उपयुक्त पदाधिकारी को अपना 
निर्णायक मत देना होता है । 


ये सभाएँ अपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा 
में भी, अपना कार्य कर सकती हैं | श्रगर किसी समय प्रान्तीय 
व्यथस्थापक सभा की मीटिग में कुल सदस्यों के छठे भाग से कम 
उपस्थित हों, या परिषद की मीटिग में दस सदस्यों से कम हों तो 
सभापति या उनके स्थान पर कार्य करने पाले व्यक्ति का यह 
कतंव्य होता है कि षद्द सभा की कारवाई को उस समय तक 
स्थगित कर दे ज़ब तक कि उनकी ऊपर लिखी कमी दूर न 
हो ज्ञाय । 


प्रत्येक सभा का दर एक सदस्य, ध्यपना स्थान ग्रहण करने 
से पूर्ष गधनर के सामने राजभक्ति की शपथ लेता है । कोई 
सदस्य दोनों सभाञं का सदस्य नहीं हो सकता । अगर किसी 
सभा का सदस्य, सभा की श्रनुमति बिना, साठ दिन तक सभा 
की सब बैठकों से झ्नुपस्थित रहे तो सभा उसके स्थान को रिक्त 
घोषित कर सकती है । 


प्रान्तीय व्यवस्थापक सण्डल का काये क्षेत्र-- 
जिन धिषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यहस्थापक मंडल कानुन 
बना सकता हे, वे संक्तेप में निम्न लिखित हैं:--. 

१--साथवंजनिक शांति ( सेना छोड़कर ), ध्यदालतों का 
संगठम झोर फीस (संघ न्यायालय छोड़कर) | २--संघ न्यायालय 
का छोड़ कर, अन्य न्यायालयों का इस सूचो के विषयों के 
सम्बन्ध में निणय देने का अधिकार; माल की अदालतों की कार्य 
पद्धति । (३ ) पुलिस । (४ ) जेल । ( ५ ) धान्त का सार्वजनिक 
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ऋण । ( ६ ) प्रान्तीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी-कमीशन । ( ७ ) 
प्रान्तीय पेन्शन । ( ८) प्रान्तीय निर्माण कार्य, भूमि ओर इमारतें 
( € ) सरकारो तोर से भूमि प्राप्त करना | (१० ) पुस्तकालय 
तथा ध्यज्ञायघघर | (११ ) प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के चुनाष 
(१२ ) प्रान्तीय मन्त्रियों, तथा व्यवस्थापक सभाश्नों ध्योर परिषदों 
के सभापति, उपसभापति शोर सदस्यों का वेतन ओर भक्ता । 
( १३ ) स्थानोय स्वराज्य संस्थाएँ। ( १७४ ) सावेजनिक स्वास्थ्य 
योर सफाई; अस्पताल, जन्म शोर मृत्यु का लेखा ।( १५ ) 
तीथंयात्रा । ( १६ ) कब्रिस्तान ।( १७ ) शिक्ता ।( १८ ) सड़कें, 
पुल, घाट, ओर आषागमन के अन्य साधन ( बड़ी रेलों को छोड़ 
कर ) | ( १६ ) जल-प्रबन्ध, आबपाशी, नहर, बाँध, तालाब ओर 
जल से उत्पन्न होने घाली शक्ति। (२० ) कृषि, कृषि-शिक्षा शोर 
अनुसन्धान, पशु-चिकित्सा तथा कांजी हाउस। (२१) भूमि, 
मालगुज़ारों ओर किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध | (२२) जंगल । 
( २३ ) खान, तेल के कुशों का नियंत्रण, ध्योर खनिज्ञ उन्नति । 
( २७ ) मछलियों का व्यवसाय । ( २५ ) जंगली पशुझओं की रक्षा । 
(२६ ) गेस, ओर गेस के कारखाने । ( २७) प्रान्त के ध्यन्दर का 
व्यापार घाणिज्य, मेले तमाशे, साहकारा भोर साहूकार । ( २८) 
सराय | ( २६ ) उद्योग धन्धों की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूति 
झोर वितरण | ( ३० ) खाद्य पदार्थों श्रादि में मिलावट: तोल 
झोर माप । (३१ ) शराब ओर प्रन्य मादक पस्तुओं सम्बन्धी 
क्रय घिक्रय और व्यापार (श्फ़ीम की उत्पत्ति छोड़ कर)। 
( ३२ ) ग़रीबों का कष्ट-निघारण, बेका री । (३३) कारपेरेशनों का 
संगठन, संचालन औझोर परि-समात्ति; अन्य व्यापारिक, साहित्यिक, 
वेज्ञानिक, धामिक आदि संस्थाएँ; सहकारी समितियाँ। (३७ ) 
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दान, झोर दान देने पाली संस्थाएँ। ( ३५ ) नाटक, थियेटर ओर 
सिनेमा । (३६ ) जुआ शोर सद्दा ; ( २७ ) प्रान्तीय थिषयों 
सम्बन्धी कानूनों के पिरूद्ध होने वाले अपराध | ( ३८ ) प्रांत के 
काम के लिये आंकड़े तेयार करना । (३६ ) भूमि का लगान, 
शोर मालगुज़ारी सम्बन्धी पेमायश | (४० ) आबकारी, शराब, 
गांजा, ध्फीम अआ्रादि पर कर। (४१) कृषि सम्बन्धी शभाय 
पर कर। (४२ ) भूमि, इमारतों, पर कर । ( ४३ ) कृषि-भूमि के 
उत्तराधिकार सम्बन्धी कर | ( ४४ ) खनिज अधिकारों पर कर । 
(४५ ) व्यक्तिकर । ( ४६ ) व्यापार, पेशे-धन्घे पर कर। ( ४७ ) 
पश्ठुनओं ध्योर किश्तियों पर कर। ( ४८ ) माल की घिक्री ओर 
विज्ञापनों पर कर । ( ४६ ) चँगी । ( »०) घिलासिता की पस्तुश्मों 
पर कर; इस में दाषत, मनोरंजन, ज्ञुप सई पर का कर सम्मिलित 
है। (५१ ) स्टाम्प । ( ४२ ) प्रान्त के भीतर के जल-मार्गा में जाने 
घाले मात शोर यात्रियों पर कर | ( ४५३ ) मार्ग-कर ( 'टोल' )। 
( ५४४ ) झदालती फीस को छोड़ कर किसी प्रान्तीय विषय 
सम्बन्धी फीस | 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की 
सीमा--गषनंर-जनरल की पूर्ष स्वीकृति बिना प्रांतीय व्यवस्थापक 
मयडल की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताष या संशोधन उपस्थित नहीं 
किया जा सकता:--- 

( के ) जो पालिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी कानून 
को रद्द (: रिपील ' ) या संशोधित करता हो, या जो उससे 
अरंगत हो | 

( ख्॒ ) जो गषनर-जनरतल के किसी कानून या अआडिनेंस को 
रद या संशोधित करता हो, या उससे ध्संगत दो । 
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( ग ) जिसका प्रभाष किसी ऐसे घिषय पर पड़ता हो, जो 
गघन र-जनरतल को अपनी मर्जी से करना हो । 

( घ ) जो योरपियन ब्रिरिश प्रजा सम्बन्धी फोजदारी कारये- 
पद्धति पर प्रभाव डालता हो। 


गधनर की पूथष स्वीकृति बिना कोई ऐसा प्रस्ताष या 
संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकताः--- 

( १) जो गधनेर के किसी कानून या आा्डिनिंस को रद्द या 
संशोधित करता हो, या उससे ध्यसंगत दो । 

( २) जो पुलिस सम्बन्धी किसी कानून के प्रस्ताष को रद्द 
या संशोधित करता हो, या उसपर शध्यसर डालता हो । 

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडप्त को ऐसा कानून बनाने का 
झधिकार नहीं है, जिसका प्रभाष ब्रिटिश भारत या उसके किसी 
भाग के लिये पालिमेंट के कानून बनाने के ह्मधिकार पर पड़े, 
या जिस का सम्बन्ध सम्राट से, या भारत मंत्री के बनाये हुए 
नियमों से, या गघनेर या गधनर-जनरतल के श्रपनी मर्जी या 
व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार बनाये हुए नियमों से हो । 


नघीन विधान में इस बात की पूरी व्यघस्था की गयी हे, 
कि इड्लेंड में बसे हुए ब्रिटिश प्रजाजनों के साथ भारतघष् में 
चैसा ही व्यघद्दार हो, जेसा भारतीय प्रजञाजनों के साथ होता है, 
कोई भेद भाव सूलक कानून न बनाया जाय । उन्हें त्रिटिश भारत 
में थ्राने में कोई बाधा न हो, न उन्हें जअन्म-स्थान, जाति, घंश, 
भाषा, निधवास-स्थान आदि के शआधार पर यहाँ यात्रा करने, 
सम्पत्ति प्राप्त करने धझोर बेचने, सरकारी पद प्राप्त करने, या 
व्यापार अथवा उद्योग धंधा करने में कोई बाधा रहे । 
सत० भा० शाॉ०---४ 
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प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों का कार्ये--प्रत्येक 
प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के तीन कार्य हैं:--(१) शासन कार्य 
की जांच करने के लिये आवश्यक प्रश्न पठुना शोर प्रस्ताव 
करना, (२) कानून बनाना, ओर (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित 
करना। अधिवेशन साधारणतः दिन के ग्यारह से पाँच बजे तक 
होते हैं। आरम्भ के पहले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये ज्ञाते हैं। 
सभाश्नों के अन्य काय के दो भाग होते हैं, सरकारी ओर गेर- 
सरकारी । गेर-सरकारी काम के लिये गवनंर कुछ दिन निर्धारित 
कर देता है, अन्य दिनों में सरकारी कार्य होता है। सेक्रेटरी 
पिचारणीय विषयों की सच्ची तेयार करता है, उसी के श्रनुसार 
कार्य हाता है ; सभापति को शनुमति के बिना किसी नवीन 
घिषय पर घिचार नहीं किया जाता | सदस्यों का राजभक्ति को 
शपथ लेने के बाद परिषदों के कार्य में भाग लेने का अधिकार 
होता है । कुछ घिषय ऐते हैं ज्िन पर परिषद्‌ में विचार नहीं हो 
सकता; उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गघनेर को हे। 
सावज्ञनिक महत्व के किसी खास विषय की बहस करने के लिये 
परिषद के अधिवेशन के। कुछ शर्ता के साथ, मुलतवी करने का 
प्रस्ताव किया जा सकता है । काम प्रायः अंगरेज़ो में होता है, 
ध्ंगरेज़ी न जानने पाले सदस्य अपने प्रान्त की प्रधान भाषा में 
भाषण कर सकते हैं । 
प्रत्येक प्रान्तीय व्यघस्थापक मंडल को एक परिमित सीमा 
में यह अधिकार हे कि पह अपने प्रान्त शअथपा उसके 
किसी भाग की शान्ति श्यथवा सुप्रबन्ध के लिये सार्धजनिक 
महत्व का कानून बनावे, या अपने प्रान्त सम्बन्धी कानूनों 
का संशोधन करे। कुछ घिषयों के कानून बनाने या उन पर 
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घिचार करने के पूर्व, गधनंर की, आझभोर कुछ पिशेष द्शाश्नों में 
गवनेर-जनरल की, स्घीकृति ली ज्ञानी ध्याषश्यक हे ; यह पहले 
बताया जा चुका हे । 


प्रदन--मंडल का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन 
करते हुए अपने प्रान्त सम्बन्धी सावंजनिक महत्व के प्रश्न पूछ 
सकता है । ऐसे विषयों के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, जिनका 
सम्बन्ध भारतवष की किसी देशी रियासत से, या किसी घिदेशी 
राज्य से हो, या जो अदालत में पेश हों। प्रश्न पूछने की सचना 
कुछ समय पूष देनी पड़ती है। सभा में सरकारी सदस्य उन का 
उत्तर देते हैं । एक प्रश्न का उत्तर मिल चुकने पर कोई सदस्य 
ऐसा पूरक प्रश्न पूछु सकता है, जिससे पूर्व प्रश्न फे पिषय में 
कुछु प्रकाश पड़े । 


प्रस्ताव--उयवस्थापक सभा का, शोर यदि उस प्रान्त में 
व्यवस्थापक परिषद भी हो तो किसी भी सभा का, प्रत्येक सदस्य 
अपने प्रान्त सम्बन्धी कुछ साबबजनिक घिपषय के प्रस्ताव उपस्थित 
कर सकता है। प्रस्ताव उपस्थित करने की सूचना, सभा की 
बैठक होने के कुछ दिन पहले देनी होती है । सब प्रस्ताष 
सिफारिश के रूप में होते हैं | यदि प्रस्ताव मंडल में स्वीकृत हों 
जाय तो उसकी नकल गषनंर के पास भेजी जाती है। गधनेर 
चाहे ता उसे स्वीकार कर सकता है, पर पद ऐसा करने के 
लिये बाध्य नहों होता । 


ज्ञिन विषयों का सम्बन्ध किसी देशी रियासत या विदेशी 
शाज्य से हो, अथवा जिन विषयों पर अदालत में पिचार हो रहा 
हो, उन पर प्रस्ताव उपस्थित नहीं किये आ सकते । 
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कानून केसे बनते हें ?--व्यवस्थापक सभा तथा 
परिषद के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि घद्द व्यवस्थापक 
सभा या परिषद में पिचाराथ किसी ऐसे पिषय का कानूनी 
मसधिदा या ' बिल' उपस्थित करे, जिस पर परिषद के घिचार 
करने का अधिकार हे | सरकारी मसघपिदा सरकार का ऐसा 
सदस्य उपस्थित करता है, जिसका उससे सम्बन्ध हो। जब 
कोई मसपिदा नियमानुसार उपस्थित दो चुकता है तो पद्द 
प्रायः एक विशेष कमेटी में भेजा जाता है।इस कमेटी का 
चेयरमेन घह सरकारी सदस्य द्वोता है, जो इस विषय का 
घधिकार रखता ही । उसकी रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती 
है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक, सदस्य द्ो। पश्चात मसविदे के 
प्रत्येक घाक्यांणश पर प्ृथक्‌ पृथक्‌ घिचार किया जाता है। सर्ष 
सम्मति या बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर मसपिदा उस सभा 
में पास हुआ कद्दा जाता है । 

यदि उस प्रान्त में दूसरी व्यवस्थापक सभा हो तो उपर्य॑क्त 
पदली सभा में पास हुआ मसविदा, दूसरी सभा में भेजा जाता 
है । जब यह इस सभा में भी उसी रूप में पास हो जाता है, या 
पेसे संशोाधनों सहित पास होजाता है, जिन्हें पहली सभा स्घीकार 
कर ले, तो यह मसघिदा दोनों सभाश्चों में, अर्थात्‌ व्यस्थापक 
मंडल में पास हुआ कहा जाता है । 

यदि कोई मसचिदा जो व्यवस्थापक सभा में पास होगया है, 
शोर व्यवस्थापक परिषद में भेज दिया गया है, परिषद में आने 
के बारद महीने समाप्त होने तक गवनेर की स्वीकृति के लिये 
न भेजा जाय तो गवनंर उस पर विचार करने शोर मत लेने के 
लिये दोनों सभाश्ों की संयुक्त बेठक करा सकता है ॥ यदि गपननर 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल ५३ 


को यह प्रतीत हो कि मसधघिदा श्यर्थ सम्बन्धी है, ध्मथषा ऐसे 
घिषय सम्बन्धी है, जिसका प्रभाष उन कार्या पर पड़ेगा जिनके 
विषय में उसे अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना 
है, तो वह बारह महिने से पू्ष भी सभाशञ्नों की संयुक्त बेठक करा 
सकता है । यदि दोनों सभाशञ्मों की संयुक्त बेठक में मसबिदा (यदि 
कोई संशोधन दोनों सभाश्रों द्/रा स्वीकृत हो तो उसके सहित), 
दोनों सभाशञ्मों के उपस्थित ओर मत देने पाले सदस्यों के बहुमत 
से पास होजाय तो षह दोनों सभाश्ों में पास हुआ समक्का 
जाता है। 


प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा, या जिस प्रान्त में व्यवस्थापक 
परिषद्‌ भी है, दोनों सभाभों द्वारा पास किया हुआ मसघिदा 
गधनर के सामने रखा जाता है| गधनर को यह अधिकार है कि 
वह अपनी मर्जी से उसको सम्राट की ओर से स्पीकार करे, या 
धग्रपनी स्वीकृति को रोकले, या उसे गघनर-जनरल के पघिचाराथ 
रख छोड़े । गघनर को यह भी पध्मधिकार है कि पद मसधिदे को 
इस संरेश सद्दित लोॉटादे कि सभा या सभाएँ मसविदे या उसके 
किसी अंश पर पुनः घिचार करें, विशेषतया उसके द्वारा सूचित 
संशोधनों को उपस्थित करने का विचार करें | इस पर सभा या 
सभाओं को उस मसघिदे के सम्बन्ध में पुनः घिचार करना 
पड़ता है। | 


प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा पास किया हुआ मसपिदा, 
जब उसे गवनेर स्वीकार करते ओर सत्नाट श्रस्वीकार न करे, 
कानून बन जाता है। यदि गधर्नर उक्त मसघिदे को गघनेर-जनरत्त 
या सम्राट को स्वीकृति के लिये रख छोड़े तो क्रमशः इन की 
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स्थीकृति मिलने पर षह कानून बनता है। सम्राट को अधिकार है 
कि घह् चाहे जिस प्रान्तीय कानून को रद कर दे। 

प्रान्तीय आय-व्यय सम्बन्धी नियम--फरघरी मास 
में गवर्नर प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यस्थापक मंडल के सामने उस 
धर के पअ्रनुमानित आाय-ब्यय का नक्शा उपस्थित कराता है । 
उसमें दो प्रकार की मद्दों की रकूमें पृथक्‌ पृथक्‌ दिखायी 
जाती हैं :--(१) जिनपर प्रांतीय व्यवस्थापक सभा का मत लिया 
जाता है, ओर (२) जिन पर मत नहीं लिया जाता। कर 
निर्धारण तथा व्यय के लिये माँग के प्रस्तावों पर व्यपस्थापक 
परिषद का मत नहीं लिया जाता | 


व्यय की निम्न लिखित मद्दों पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा 
को मत देने का अधिकार नहीं हैः--- 

(क ) गधनर का वेतन घआ ओर भत्ता, तथा उसके कार्यालय 
सम्बन्धी निर्धारित व्यय । 

( ख ) प्रान्तीय ऋण सम्बन्धी व्यय, सूद आदि । 

( ग) मंत्रियों भोर ऐडवोकेश-जनरत का घेतन शोर भत्ता । 

( घ ) हाईकोर्ट के जजों का घेतन ओर भत्ता । 

(च ) 'पृथक्‌' क्षेत्रों के शासन सम्बन्धी व्यय । 

( छ ) झदालती निणयों के अनुसार होने घाला व्यय । 

( ज्ञ ) अन्य व्यय जो नधीन शासन विधान या किसी प्रांतीय 
व्यवस्थापक मंडल के कानून के अनुसार किया जाना श्रावश्यक 
हो । इसके अन्तगंत उन सब कमंचारियों के पेंतन ओर भत्ते भो 
सम्मिलित हैं, जो भारत मंत्री द्वारा नियक्त होते हैं, जेसे इणिडियन 
सिधिल सबिस, या हणिडयन पुलिस सबिस प्रोदि के कमंचारी । 
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कोई प्रस्ताधषित व्यय उक्त मद्दों में से किसी में श्याता है, या 
नहीं, इसका निर्णय गधरनेर अपनी मर्जी से करता है । ( क ) को 
छोड कर शेष मद्दों पर व्यवस्थापक मंडल में घादानुषाद दा 
सकता है । उपयुक्त (क) से (ज) तक की मद्दों को छोड़ कर अन्य 
मद्दों के खब पर व्यवस्थापक सभा का मत लिया जाता है। 
परन्तु यदि सभा किसी मद्द का खच्च स्वीकार न करे, या 
घटा कर स्वीकार करे, आर इससे गधनर की सम्मति में उस के 
उत्तरदायित्प का पूरा करने में बाधा उपस्थित हो तो पद अपने 
विशेष श्रधिकार से, अस्घीकार की हुई या घटाई हुई माँग की 
पूर्ति कर सकता है । गवनर की इच्छा बिना मंत्री मंडल या 
व्यवस्थापक सभा किसी काये के लिये रुपया खर्च करना, कर 
लगाना या उधार लेना स्वीकार नहीं कर सकती । 
बजट उपस्थित करते समय प्र मंत्री उस के सम्बन्ध में 
ध्यपना भाषण देता है, पश्चात्‌ अगले दिन सदस्य उस पर 
अपने घिचार प्रकट करते हैं । इस के बाद जिस घिभाग की 
घालेचना या शिकायत करनी होती है, उस की मद्द में कटोती 
कर के कोई सदस्य उस के लिये एक रुपये को स्घोकृति सूचित 
करता है। ऐसी कटोतियों पर घिचार हूं। चुकने के पश्चात्‌ अन्य 
कटोतियों का विचार होकर, पक एक मद्द के खर्च की माँग की 
जाती हे। बजट की बहस के लिये निश्चित किये हुए सप्ताह के 
ध्यन्तिम दिन के पाँच बजे कयोतियों की समाप्ति (गिलोटिन ?) 
हो जाती हैं, इसके बाद किसी कटोती पर बहस नहीं होती । 
सदस्य के ञआग्रहद पर कटोती की रक्षम पर मत लिये जाते 
हैं, ओर यदि पह स्वीकार हो जाय तो उस मद्द की रक्षम 
को उस में आपश्यक कमी करके मंजूर किया जाता है। 


७ 
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इस प्रकार उस दिन सारा शेष कार्य थोड़ी देर में ही निपटा 
लिया जाता है। 

कार्य पद्धति के नियमों का निर्माए--शासन विधान 
के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा श्रपनी कार्य पद्धति 
के नियम बना सकती है। परन्तु उस के भध्यत्त से परामर्श करके 
कुछ विषयों के नियम गघनर भी बना सकता है । जिस प्रान्त में 
व्यवस्थापक परिषद्‌ भी हो, उस में, गवनर दोनों सभाओं की 
संयुक्त बैठक तथा पारस्परिक विचार विनिमय के नियम उन के 
सभापतियों का परामर्श लेकर बनाता हे । 


दोनों सभाश्रों की संयुक्त बेठक में प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषद का प्रध्यक्ष सभापति होता है, ओर उसकी पअनुपस्थिति 
में घह्द व्यक्ति सभापति का काय करता है जे कार्य पद्धति के 
नियमों के अनुसार निश्चित हो । 


गवनर के कानून बनाने के अधिकार;--गषर्नर को 
आहडिनेंस बनाने का धअधिकार (१) व्यवस्थापक मण्डल के 
अधकाश के समय में होता है, झ्योर (२) उसके कार्य काल में 
भी । जब किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का कार्यकाल न 
हो, यदि गधनर को यद्द निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति 
में तुरन्त कारंषाई करना श्रावश्यक है तो घचह अपनी सम्मति के 
अनुसार आपश्यक पअाउिनेंस बना सकता है। 


इसी प्रकार प्रान्तीय व्यचस्थापक मंडल के काय काल में 
भी, गवनर, जब कि पहद् अपने उत्तरदायित्व के विचार से 
आवश्यक समझे, निर्धारित काल के लिये वैसा ही कानून बना 
सकता है, जेसा कि मण्डल । ध्रर्थातर उसको कुछ धथिषयों में 
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मंडल के समान शध्धिकार प्राप्त हैं, श्रोर पह मंडल की द्च्छा के 
पघिरुद्ध भी उनका शअ्रस्थायी रूप से प्रयोग कर सकता है। 

यही नहीं, कुछ दशाओं में घद स्थायी रूप से भी कानून 
बना सकता है| इस प्रसड़ में, विधान में यह नियम है कि यदि 
गधनेर को किसी समय यहद्द निश्चय हो जाय कि उसके 
उत्तरदायित्व को पालन करने के लिये उसकी मी से काम 
करने या उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के सम्बन्ध में 
कानून से व्यवस्था होनी चाहिये तो चह सन्देश भेज कर सभा 
या सभाश्रों को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करायेगा, शोर 
पद या तो 'गघनेर का कानून ' बना देगा, या अपने संदेश के 
साथ प्रस्ताध का मसपिदा लगा देगा। दूसरी दशा में, घद एक 
मास के बाद “गघनर का कानून ' बना देंगा जो या तो उसी रूप 
में होगा जेसा कि उसने सभा या सभाशष्तों में मसबिदा भेजा था, 
या उसमें उसकी मर्जी के अनुसार आधश्यक संशोधन होंगे। हाँ, 
ऐसा करने से पूर्ष यदि किसी सभा की शोर से उसे प्रस्ताव या 
संशोधन सम्बन्धी कोई निवेदन पत्र दिया गया ता घह उस पर 
'घिचार करेगा। 


स्मरण रहे कि अब तक गपषनेरों को आहडिनेंस जारी करने, 
या कानून बनाने का अधिकार न था, यह अधिकार उन्हें नधीन 
शासन घिधान से दी मिला है । 


पृथक या अंशत; प्रथक्‌ क्षेत्रों की व्यवस्था--इन 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका 
है । प्रान्तीय ( या केन्द्रीय ) व्यचस्थापक मंडल का कोई कानून इन 
पर उस समय तक लागू नहीं होता, जब तक कि गघधषनर 
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सावंजनिक सूचना द्वारा पेसी हिदायत न करे | गधनर किसी 
कानून के सम्बन्ध में ऐसी द्िदायत देते हुए यद्द सूचित कर 
सकता है कि कानून या उसका कोई निदिए भाग अप्ुुक अपवादों 
या परिषतंनों सहित लामू होगा । गघनेर इन क्षेत्रों के लिये 
नियम बना सकता है, झोर उसके नियम उन कानूनों को रद्द 
या संशोधित कर सकते हैं, जो इन क्षेत्रों सम्बन्धी हों। ये नियम 
गधनर-जनरल के सामने उपस्थित किये जायेंगे, और उसकी 
स्घीकृति होने तक इन पर कोई अमत्त न होगा । 


विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये 
जाने वाले नियम; गवनर की धोषणा--यदि किसी समय 
गघनर के यह निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में 
प्रान्तीय शासन काय इस घिधान के अनुसार नहीं चल सकता तो 
धह घोषणा निकाल कर सूचित कर सकता है कि (क) अपम्रक 
काय पद स्वयं शअपनी मर्जी से करेगा, (ख) प्रांतीय संस्था या 
अधिकारियों के सब या कुछ अधिकारों का पह स्वयं उपयोग 
करेगा। इस घोषणा में इसके व्ययह्त करने के उपयोगी 
ध्रावए्यक नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। हाँ, गवनर 
हाईकेट के अधिकार नहीं ले सकता, झोर न इस न्यायालय 
सम्बन्धी, नवीन शासन घिधान के किसी नियम के स्थगित 
कर सकता है। 


आठवोँ पाठ 
भारत सरकार 


पाठको ! इस पुस्तक के छठे पाठ में, तुम्हे यह मालूम हो 
गया है कि ब्रिटिश भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों का शासन किस 
प्रकार होता है। धयब इस पाठ में तुम्हें यह बताया जायगा कि 
भारत सरकार या “गघनमभेन्ट आआफ इगिडया ' किसे कहते हैं, 
ध्योर घद्द क्या क्‍या कार्य करती है । 


भारत सरकार का ध्यर्थ हे, कोंसिल-युक्त गधनेर-जनरल, 
( “गघनेर, ज़नरल-इन-कोंसिल ” ) स्मरण रहे कि यहाँ कोंसिल 
से मतलब गधघनंर जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा है, व्यवस्थापक 
नहीं । 

गव्नेर-जनरल या वाइसराय--गधर्नर-जनरल, भारत 
सरकार का सब से महत्व पूर्ण अंग है, त्योर उसे उसके अन्य 
पदाधिकारियों की शपअपेत्ता विशेष अधिकार हैं। घह ब्रिटिश भारत 
के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है, ओर सब गधनरों 
( तथा चीफ़ कमिश्नरों ) से ऊपर है, इसलिये घद्द गधनर-जनरतल 
कहलाता है। वह सम्नाट के प्रतिनिधि की हेसियत से देशी 
राज्यों में ज्ञाता है, सभा या दरबार करता है, ओर घोषणा।-पन्र 
धयादि निकालता है, इसलिये पद्द धायसराय कहलाता हे। 
“घायसराय ' का ध्यर्थ बादशाह का प्रतिनिधि है | साधारण 
व्यधद्दार में “गधनेर-जनरतल ' झोर 'घायसराय ' शब्दों में कोई 
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भेद नहीं माना जाता । अपने प्रधान मनन्‍त्रो की सिफारिश से 
सप्नाट किसो योग्य, अनुभवी, एवं साधारणतः “ल्ला्ड” उपाधि- 
प्राप्त व्यक्ति को गवरनर-जनरल नियत करता है। इसको शअ्घधि 
प्रायः पंच साल को होती है, परन्तु यह समय खुभीते के 
अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता हे। इसका पाबषिक घेतन 
२,५०,८०० रुपये हैं, इसके अतिरिक्त उसे बहुत सा भत्ता आदि 
मिलता है, जिससे वह अपने पद का कार्य खुषिधा ओर मान- 
मर्यादा पूषक कर सके, अर्थात्‌ उत्तरी शान शोकत भली भांति 
बनी रहे। 

गवनेर-जनरल के अधिकार--अपनोी प्रबन्धकारिणी 
सभा की प्रनुपस्थिति में गवनर-जनरल, किसी प्रान्तीय 
सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम, स्वयं कोई प्राज्षा 
निकाल सकता हे। आवश्यकता दोने पर वह ब्रिटिश भारत या 
उसके किसी भाग की शान्ति ओर सुशासन के लिए छः मद्दीने 
के पास्ते अस्थायी कानून ( श्या्डिनिंस ) बना सकता है । यदि षह 
चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी श्रदालत ने फ़ोज्दारी 
के मामले में ध्यपराधी ठहराया हों, बिना किसी शत के, या कुछ 
शर्त लगाकर, त्तमा कर सकता है। उसे (१ ) भारत सरकार, 
(२ ) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, ( ३ ) प्रान्तीय सरकारों, ( ४ ) 
प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों, शोर ( ५) नरेन्द्र मंडल के 
सम्बन्ध में विधिध अधिकार हैं । 

इस पाठ में उसके भारत सरकार सम्बन्धो अधिकारों का 
हो धर्णन किया जायगा । उसके प्रन्य अधिकारों का उल्लेख दूसरे 
पाठों में प्रसंगानुसार किया गया है| यहां हमें पहले यह बतलाना 
है कि गवर्नर-जनरतल की कोंसिल का संगठन केसा है । 


भारत सरकार ६१ 


गवनर-जनरल की कोंसिल-गवनर-जनरल की 
कोसिल प्रर्थात्‌ प्रबन्धकारिणी सभा में इस समय स्थयं गषनेर- 
जनरल के अतिरिक्त कूः सदस्य हैं । सदस्यों की संख्या 
ध्राषश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है । हाँ, कम से कम तीन 
सदस्य ऐसे होने चाहिये जिन्होंने भारतवषे में दस घ भारत 
सरकार की नोकरी की हो । कानूनी योग्यता के लिये एक सदस्य 
हाईकोर्ट का ऐसा घकील, श्रथवा इंगलेंड या आयत्तड का ऐसा 
बैरिस्टर, होना चाहिये जिसने दस घ्ं घकालत ( प्रेकटिस ) की 
हा । इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस सभा में 
हिन्दुस्थानियों की अमुक संख्या रहे, इस समय तीन सदस्य 
हिंदुस्तानी होते हैं। सदस्य, सम्राट की अनुमति से पाँच ष्ष के 
लिये नियुक्त किये जाते हैं । 


उपर्युक्त छः सदस्यों में से प्रयेक को भारत सरकार के एक 
एक घिभाग का कार्य सुपुर्द रहता है। इन घिभागों का नाम तथा 
कार्य-क्षेत्र आऔषश्यकतानुसार समय समय पर बदलता रहता है। 
घतंमान श्रपस्था में ये विभाग (१ ) झथ या 'फ़ाइनेंस' (२) 
स्वदेश या ' होम ' (३ ) कानून (४) उद्योग तथा श्रम, (५ ) 
शिक्षा, स्थास्थ झोर भूमि, तथा (६ ) रेल झोर घाशिज्य पिभाग 
हैं ।# इनके अतिरिक्त, भारत सरकार के दो घिभाग घर हांते हैं, 
विदेश विभाग, झोर सेना विभाग | विदेश विभाग स्वयं गधनर- 
ज्ञनरल के पअ्धीन होता है, ध्मोर सेना विभाग पर जंगी लाट 
अर्थात्‌ 'कमांडरन चीफ! का प्रभुत्थ रहता है। अगर जंगी लाट 


*# रेलों के लिए पृथक व्यवस्था हो रद्दी है; अम्य विभागों के नाम 
झौर कारय-चेत्र में भी शीघ्र परिवर्तन होने को सम्भावना है । 
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गधनर-जन रल की प्रबन्धकारिणाों सभा का सदस्य हो, तो सभा 
में उसका पद अर स्थान गषनंर-जनरल से दूसरे दर्जे पर 
हाता है। 

सेकेटरी तथा अन्य पदाधिकारी - प्रबन्धकारिणी 
सभा के प्रस्येक सदस्य का सहायता देने के लिए उपर्युक्त प्रग्येक 
बिभाग में एक सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, कई ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी 
तथा कुछ क्लक झआादि रहते हैं | ये प्रायः भारतीय सिविल सर्विस 
के होते हैं, परन्तु गव्ननर-जनरत्त चाहे तो कुछ सेक्रेंटरियों को 
भारतोय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित अथधा नामजद, सरकारी 
या गर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है। पेसे सेक्रे- 
गरियों को कोंसिल-सेक्रेटरी कहते हैं।इनका पद उस समय 
तक बना रहता है ज़ब तक गवनर-जनरल चाहता है। इन का 
घेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है । सेक्रेटरी धपने 
विभाग के दक र को संभालता है, श्योर सभा की बैठक में उपस्थित 
होता हे । 

सब सेफ्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय देहली में है ; 
परन्तु भारत सरकार का सदर मुकाम ( हेडक्काटर ) सर्दी में 
देहली रहने के अतिरिक्त, गर्मी के दिनों में शिमला रहता हैे। 
इस लिये सेकेटरियों को अधशोश्यकतानुसार देहली या शिमले में 
रहना हांता है । 

भारत सरकार के श्रधोन डाइरेक्टर-ज्नरल पश्योर 
इन्सपेक्टर-जनरल श्रादि कुछ शोर भी अधिकारों दूोते हैं। 
इनका काम यह है कि भारत सरकार ओर प्रान्तोय सरकारों के 
विविध विभागों के कार्य को निगरानी रखें झोर उन्हें यर्थोद्ित 
परामश दें । 
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प्रबन्धगारिणी सभा के अधिवेशन--इस सभा का 
अधिषेशन प्रायः प्रति सप्ताह होता हे | उसमें उन विषयों पर 
पिचार होता है जिन पर गवनर-जनरत पिचार करपाना, 
शथवा जिन पर कोई सदस्य सभा का निश्॑य लेना, चाहें। 
अधिवेशन में सभापति स्घथय गवनर-जञनरल ध्यथवा उसका 
नियत किया हुआ कोई सदस्य होता है । 


काप्र करने का ठंग--जब किसी घिभाग सम्बन्धी कोई 
विचारणीय प्रश्न उठता है, ता उस घिभाग का सेक्रेटरी उसका 
मसघपिदा तेयार करके गवनंर-ज़्नरल या उस सदस्य के सामने 
पेण करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हा। साधा रणतया 
सदस्य उस पर जो निणंय करता है षही प्रन्तिम फैसला समझता 
जाता है. परन्तु यदि प्रश्न विवाद-प्रस्त हो या उसमें सरकारी 
नीति की बात श्याती हो तो सेक्रटरी का तेयार किया हुष्मा 
मसविदा सभा में पेश द्वोता है । सभा के निर्गाय को सेक्रेटरी 
प्रकाशित करता है। सभा के साधारण श्रधिघेणशनों में, मत भद 
घाले प्रश्नों के विषय में, बदुमत से काम करना पड़ता है। यदि 
दोनों पत्त समान हों ता जिल तरफ गवन॑र-जनरल ( सभापति ) 
मत प्रकट करें, उसी पत्त के हक्क में फ़ेसला होता है | मगर 
गबनेर-जनरल को इस बात का श्रथिकार रहता है कि यदि 
उसकी समझ में सभा का निरणंय देश के लिए हितकर न हो, तो 
सभा के बहुमत को भी उपेत्ता कर, बह पझ्यपनी सम्मति के 
ध्नुसार कार्य कर सकता है। 


गवनेर-जनरल आदि का अवकादा तथा अनु- 
पस्थिति--भारतभस्त्री गवर्नर-जनरल के, ञोर फोंसिल-युक्त 


्छे सरल भारतीय शासन 


गयनर-जनरल की सिफ़ारिण पर कमांडरन-चीफ का, उनके 
कार्य-काल में एक घार चार मास तक की छुट्टी, साधजनिक दित 
के कारण, या स्पास्थ श्रथया व्यक्तिगत कारण दे सकता है । 
झोर, कोंसिलयुक्त गधनर-जनरल, कर्मांडरन-चीफ़ को छोड़कर 
कोसिल के धन्य सदस्यों को उनके कार्य काल में पक बार चार 
मास तक को ठुद्दी स्थास्थ्य शअथपा व्यक्तिगत कारण दे सकता 
है । इस छुट्टी के समय में, उक्त पदाधिकारियों को निर्धारित 
भत्ता मिलता है। गघनर-जनरल शोर कमांडरन-चोफ के तो, 
उक्त भले के प्रतिरिक्त, सफर ख् सम्बन्धी इतना भत्ता झौर 
भी मिलता है जितना भारत मंत्री उच्चित सम | गघनर-जनरत्त 
कोर कर्गांडरन-चीफ के स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट की 
घनुमति से होती है । 


यदि गघनर-जनरल का पद रिक्त होते समय उसका 
उत्तराधिकारी भारतवर्ष में न हो, ता मदरास, बम्बद या बंगाल 
के गधनरों में से जिसकी नियुक्ति सम्नाट्‌ द्वारा पहले हुई हो, 
घह गधषरनर-जनरतल का काय करता है। 


श्गर कमांडरन-चीफ़ का छोड कर प्रबन्धकारिणी कोंस्िल 
के किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली है। ज्ञाय, श्लोर उसका 
कोई उत्तराधिकारी घिद्यमामान न हो तो सकोॉसिल गधर्नर- 
जनरल भ्रस्थायी नियुक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूति कर 
सकता है। 


भारत सरकार का कार्य--शासन सम्बन्धी विषयों के 
दे। भाग हैं--( १ ) श्रसिल भारतवर्षीय या केन्द्रीय विषय, झ्मोर 
(२) प्रान्तीय विषय । इसी पर्गीकरण के ध्याधार पर, भारत 


भारत सरकार हैं; 


सरकार ( केन्द्रीय सरकार ) झोर प्रान्तीय सरकारों के कारयों 
तथा उनकी प्याय के श्रोतों का निश्चय किया गया है। भारत 
सरकार पर केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायित्य है। इसके धयतिरिक्त 
बह प्रान्तों के काम को देख्-भाल करती है। प्रान्तीय विषयों का 
बर्गान प्रान्तीय सरकार के पाट में हे चुका है ; केन्द्रीय पिषय 
यहाँ बतलाये जाते हैं । 

सुख्य सुख्य केन्द्रोथय विधय--संक्तेप में, भारतपष्ष में 
मुख्य मुख्य केन्द्रीय विषय यह हैं :-- 

( १ ) देश रक्षा; भारतीय सेना तथा हवाई जहाज, (२) 
विदेशों तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३ ) वेशी रियासतों से 
सम्बन्ध । (४) राजनेंतिक ग्व््च, ( ५ ) बड़े बनन्‍्द्रगाह, । ( ६ ) 
डाक, तार, टेलीफ़ान ध्योर बेतार के तार, (७) शायात-निर्यात 
कर, नमक, श्योर अखिल भाग्तषर्षीय श्याय के ध्यन्य साधन, (८) 
सिक्‍का, नोट श्ादि, ( & ) भारतव्ध का सरकारी क्रगा, ( १० ) 
सेथिंग बेंक, ( ११ ) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, (१२) 
दोघानी शोर फ़ोजदारी कानून तथा उनके कार्य विधान, ( १३ ) 
व्यापार, बेंक झोर खीम का काम, ( १४ ) तिशारती कम्पनियाँ 
ध्योर समितियाँ, ( १५ ) ध्रफ़ीम झ्यादि पदार्थी की पैदाचार, स्मपत 
झोर निर्यात का नियंत्रण, ( १६ ) कापी राइट [ किताब धादि 
छापने का पूर्ण अधिकार ], ( १७) प्रिटिश भारत में ध्याना, 
ध्थथवा यहाँ से विदेश ज्ञाना, ( १८ ) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, 
( १६ ) हथियार ध्योर युद्ध-सामग्री का नियंत्रण, (२० ) मनुष्य 
गगाना ओर ध्यांकड़े या स्टेटिसटिक्स, ( २१ ) ध्यसिल भारतवर्षीय 
नोकरियाँ, (२२ ) प्रान्तों की सीमा, हयोर (२३) मजदूरों का 
सम्बन्ध नियंत्रण । 
स० भा० शा०---५ 
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भारत सरकार के अधिकार--भारत सरकार के ब्रिटिश 
भारत के शासन तथा सेना प्रबन्ध के निरीत्तण, तथा नियंत्रण का 
शधिकार है | वह कोंसिल-युक्त भारत मंत्री के नाम से 
बिटिश भारत की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है। प्रान्तीय 
सरकारों का उसकी प्राज्षाएँ माननोी द्वाती हैं, बह प्रान्तों की सीमा 
नियत कर सकती है तथा बदल सकती है। प्रान्तीय सरकारों के 
निवेदन पर घह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की शान्ति शोर 
सुशासन के लिये नियम बना सकती है | बह हाईकोा का 
धधिकार-क्तेत्र बदल सकती है, शोर दो साल तक के लिये जज 
नियत कर सकती है। जिन बातों के लिये कानून में व्यवस्था न 
की हुई हा, उनके लिये घह भारत मंत्रों की स्वीकृति लेकर 
नियम बना सकती है । घह एशिया के राज्यों से सन्धि या 
सममक्तोता कर सकती हे। प्रान्तीय सरकारों तथा व्यषस्थापक 
परिषदों सम्बन्धी उसके श्रधिकारों का उल्लेख पिछुल पाठों में 
हा युका है।भारतीय व्यवस्थापक मंडत्न के सम्बन्ध में उसके 
जो श्रधिकार हैं, उनका वर्णान अगले पाठ में किया जायगा । 
सारांश यह है कि सम्नाट की प्रतिनिधि होने के कारण, भारत 
सरकार को सप्नाट की तरह के अधिकार प्राप्त हैं। 
भारत सरकार अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश पालिमेंट के 
प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं | अगर गधनर- 
अनरल या उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इग्लेंड की 
सरकार से किसी बात में सहमत न है| तो या ता उन्हें (१) 
झपने मत के दवबाना पड़ता हे शथवा (२) त्यागपन्न देना होता 
है। त्यागपत्र देने की पवस्था में उनके उत्तराधिकारियों के 
ब्रिटिश सरकार की श्ाज्ञानुसार कार्य करना होता है । 
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गधषनर-ज़नरल तथा भारत सरकार के सब काये भारत- 
मंत्री के आदेश या परामर्श के अनुसार करने होते हैं। भारत- 
मंत्री के विषय में तुम धआ्यागे दसथें पाठ में पढ़ागे। 

भारत सरकार की राजधानी देहली है; गर्मी में सरकार 
शिमला चली जाती है| 


“+ ४ #--- 
नवाँ पाठ 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल 


शा >आ 
हम पदलेे बता चुके हैं कि भारतषष्ष के बढ़े बढ़े ( गवनेरों 
के ) प्रान्तों में कानून बनाने के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल 
हैं। अब इस पाठ में हम यह बतलायेंगे कि छा प्रान्तों के लिये, 
तथा समस्त ब्रिरिण भारत के लिये कानून बनाने वाली संस्था-- 
भारतीय व्यधस्थापक मंडल--का संगठन कैसा है, तथा उसके 
क्या नियमादि हैं । 


भारतीय व्यपस्थापक्र मंडल कोई एक ही सभा नहीं है, 
इसकी दे सभाएँ हैं. (१) भारतीय व्यपस्थापक सभा या 
“लेजिस्त्ेटिव एसेम्बली ' ग्रौर ( २) राज्य परिषद या * कोंसिल- 
शाफ-स्टेट '। दोनों के मिलाकर भारतोय व्यवस्थापक मंडल 
ध्र्थात्‌ ' इंडियन लजिस्लचर ' कद्दते हैं । 

सिषाय कुछ खास हालतों के कोई फ़ानून पास हुआ नहां 
समझा जाता, जब तक उसे देनों सभाएंँ स्थीकार न कर लें । 


दोनों सभाएँ कुछु सदस्यों का स्थान स्वाली रहने पर भी अपना 
कार्य कर सकती हैं । 
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सदस्थ--गवने र-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा का हर 
एक सदस्य दे।नों सभाश्यों में से किसी एक सभा का सदस्य 
नामज़द किया जाता है| सदस्य वे ही व्यक्ति निर्वाचित ध्यथया 
नामजद हो सकते हैं, जे। निर्षाच्चक हों । उनकी उम्र २५ धर्ष से 
कम न होनो चाहिये, तथा वे सरकारी नॉकर न होने चाहिये । 
काई व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं में से 
किसी एक का ही सदस्य हा सकता है। सदस्य बनने के लिए 
स्ड़े होने बाते उम्मेदवार का ४००) जमानत के रूप में जमा करने 
होते हैं, यदि उसे अपने निर्घाचन त्तेत्र के कुल मतों में से ध्याठवें 
हिस्से से कम मिलें, ता यह ज्ञमानत जम्त हो जाती है । 

भारतोथ व्यवस्थापक सभा--दस सभा के कुल 
सदस्यों की संख्या १४३ है, जिनमें से ४० नामज़द हैं। नामज़द 
सदस्यों में २६ से ध्धिक सरकारी नहाँ हो सकते । कुल सदस्यों 
में कम से कम $ निर्वाचित होने चाहिये, झोर नामजद सदस्यों 
में कम से कम पएक-तिहाई गेर-सरकारी होने चाहिये। भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। उदाहरणघत्‌ 
संयुक्त प्रान्त में ८५ गेर-मुसलिम, 5 मुसलिम, १ योरपियन, १ 
अर्मीदार, निर्षाशित हैं, झोर १ सरकारी तथा १ गेर-सरकारी 
ब्यक्ति नामजद हैं | मध्य प्रान्त में ३ गैर-मुसलिम, १ मुसलिम 
शोर १ अरमीदार निर्षालित है, मोर १ सरकारी व्यक्ति नामजद 
है। इस सभा के लिये निर्धारित याग्यता के ग़्‌र-मुसलमान, 
मुसलमान, सिख, येरपियन, ज़्मीदार और भारतीय व्यापारियों 
के भिन्न भिन्न निर्षालक संघ बनाये हुए हैं। निर्वाचक होने के 
लिये साम्पक्तिक योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में पृथक प्रथक्‌ हे। 
संयुक्त प्रान्त में १८०) सालाना किराये के मकान में रहने बाला या 
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१५४०) मालगुज़ारी देने पाला व्यक्ति निर्षायक होता है। मध्य 
प्रान्त के पिधिध जिलों में मकान के किराये का परिमाण १८५०) 
या २४०), और मालगुज़ारी का, ६०) से १५०) तक रखा गया है । 


भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के एम० एल० प्‌० 
(%. [.. 3, ) का पद्‌ रहता है। यह " मेम्बर लेजिस्लेटिय 
प्सेम्बली ” का संत्तेप है। इस सभा के सभापति शोर उप- 
सभापति इसके ऐसे सदस्य होत हैं, जिन्हें यह चुनते ध्मोर गवनर- 
जनरल पसन्द कर ले | इनका वेतन तथा सदस्याें का वेतन सभा 
द्वारा स्वीकृत होता हे । 


राज्य परिषद--राज्य परिषद में 4० सदस्य होते हैं। 
३३ निर्वाचित, झौर सभापति का मिला कर २७ गषनर-जनरत 
द्वारा नामज़द । नामज़द सदस्यों में २० तक ( पध्रध्रिक नहीं ) 
अधिकारियों में से है| सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रान्तों के निर्षाणित 
शोर नामज़द सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। उदाहरगावत्‌ 
मध्य प्रान्त खरार के कुल दे सदस्य होते हैं, वे दोनों साधारण 
निर्षाचक संघ से नि्षांचित होते हैं । संयुक्त प्रान्व के कुल सात 
सदस्य होते हैं :--३ गेर-मुसलिम, निर्वाचित, २ मुसलिम, 
निर्वाचित, १ सरकारी, नामज़द ओर १ गैर-सरकारी, नामजद । 


राज्य परिषद का सभापति उसके सदस्यों द्वारा निवाखित 
देकर गषरनर-जनरतल द्वारा नियुक्त किया जाता हे । हस परिषद्‌ 
के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानाथ ' माननीय' (“शनरेश्रल') 
शब्द लगाया ज्ञाता है। परिषद का निर्वाचन प्रायः पांच पद में 
होता है । गवनर-जनरल इस समय के आवश्यकतानुसार घटा- 
बढ़ा सकता है। 


७० सरल भारतीय शासन 


भारतीय व्यवस्थापक सभा की तरह राज्य परिषद 
के सदस्यों के चुनाप के लिये भिन्न भिन्न निर्षाचक संघ बनाये 
गये हैं । 


भिन्न भिन्न प्रान्तों में निघाचक के लिये आय-कर या ज़मीन 
के लगान की सीमा शलग अलग है; उदाहरणाथ्थ, जे। पादमी 
मद्रास शोर मध्यप्रान्त में २०,०००), संयुक्तप्रान्त में १०,०००), 
पंजाब में १५.०००), आर बिदार-उडीसा में १२,८००) पर आय- 
कर देता हो, पही निर्षाचक हा सकता है। 


इसी प्रकार मध्यप्रान्त में ऐसी जमीन का मालिक 
निर्षाचक होता है, जिसका सालाना लगान ३,०००) से कम 
न हो, संयुक्त प्रान्‍्त में यह रक्षम ५,०००), पंजाब में ७,५००), शोर 
बिहार-उडीसा में २,२००) है । 


कुछ प्रान्तों में मुसलमान निर्षाचकों के लिये अधिक 
येग्यता का परिमाण कुछ कम रखा दे। तथापि यह स्पष्ट है कि 
इस परिषद के लिये प्रायः बड़े बढ़े जमीदारों ओर पॉजी पालों 
का हो निर्षाचन अधिकार प्राप्त है। 


व्यवस्थापक मंडल का कार्ये--भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल के तीन कार्य हैं :--( १ ) शासन कार की जाँच करने के 
लिये श्राषश्यक प्रश्न पूछना ओर प्रस्ताव करना, (२) कानून 
बनाना, झोर (३ ) सरकारी श्याय व्यय निश्चित करना | स्मरण 
रहे कि यह मंडल कोई ऐसी संस्था नहीं है जे। स्थतन्त्रता-पूषक 
कानून घना सके । उसके अधिकारों की सीमा बहुत परिमित 
है। अब तक पालिमेणट के एक्ट से स्पण्ठतया ऐसा करने का 
झधिकार प्राप्त न हा, भारतीय व्यवस्थापक मंडल पेसा कानून 
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ख्क 


नहीं बना सकता, जे| पालिमेगट के भारतवष की राज्य-पद्धति 
सम्बन्धी किसी एक्ट या अधिकार पर, ध्यथषा सम्राट के ध्यादेश 
पर प्रभाष डाले या उसे संणाधित करे। 


बी 


भारतीय व्यघस्थापक मंडल की कार्य पद्धति के नियम 
उसी प्रकार के हैं, ज्ञसे प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल्नों के प्रसंग में 
पहले बताए जा चुके हैं| राज्य परिषद में १५, शयोर व्यधस्थापक 
सभा में २५ सदस्यों की उपस्थिति बिना काय प्रारम्भ नहीं 
हो सकता | 

प्रदन--व्यवस्थापक मंडल की सभाओं का कोई सदस्य 
निर्धारित नियमों का पातन करते हुए सार्वजनिक महत्व का 
प्रश्न पूछ सकता है| प्रश्न उन ही घिपयों के हो सकते हैं, जिनके 
सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न 
का उत्तर मिल चुके ता ऐसा भी प्रश्न पृक्ता जा सकता है जिससे 
पृष्र प्रश्न के घिषय के सम्बन्ध में प्रधिक प्रकाश पड़े । सभापति 
के अधिकार है कि कुछ दरशशाओं में घहद् किसी प्रश्न, उसके अंश, 
या परक प्रश्न के पूछें जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी 
घिभाग के सदस्य से पही प्रइ्न किये ज्ञा सकते हैं, जिनसे 
सरकारी तोर पर उसका सम्बन्ध हो; ऐसे प्रश्न पूछे जाने की 
खूचना कम से कम दस दिन पहले देनी होती है। 

प्रस्ताव--व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केघल सिफारिश 
के रूप म॑ होते हैं, वे भारत सरकार पर घाध्य नहीं होते। इस्स 
संस्था में निम्न लिग्वित घिषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो 
सकते :--घिदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों सम्बन्धी कोई 
विषय, भोर ऐसे विषय जे सम्राट के प्रधिकार-गत किसी स्थान 
की धअदालत में पेश हों । 
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कुछ विषयों के लिये गवनेर-जनरतल की पूछे स्वीकृति 
ब्रिना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। गधनर- 
अनरल किसी प्रस्ताव या उसके किसी शध्ंण का उपस्थित 
होना, इस शआाधार पर श्रस्थीकार कर सकता है कि उस 
विषय के उपस्थित किये जाने से. सावजनिक हित को द्वानि 
पहुँचेगी, ध्मथवा, उपस्थित किया जाने बाला विषय भारत 
सरकार के कायं-त्ेत्र का नहाीं है। 


भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद में प्रस्ताव 
दो प्रकार के हाते हैं, (१) किसी श्ाधश्यक घिषय पर घादा- 
नुपाद करने के लिये सभा के साधारण काय को स्थगित करने 
के, योर (२) भारत सरकार से किसी कार्य के करने की 
सिफ्कारिश के । पहिले प्रकार का प्रस्ताष सभा के अधिवेशन में 
प्रश्नात्तर के बाद दी, सेक्रेटरी के सूचना देकर, किया जा सकता 
है। सभापति इस प्रस्ताव के पढ़कर खुना देता है। यदि किसी 
सदस्य के प्रस्ताव करने की प्रनुमति देने में शापत्ति हो तो 
सभापति कद्दता है कि अनुमति देने के पत्त पाले सदस्य खड़े 
हो जाये । यदि राज्य परिषद में १५, या व्यवस्थापक सभा में २५ 
सदस्य खड़े हो जायें ता सभापति यद्द खूच्ित कर देता है कि 
झनुमति है, भशौर ४ बजे या इससे पहले प्रस्ताव पर घिचार 
होगा । 


दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए प्रायः १५ दिन, झोर कुछ 
दशाहओं में इससे भ्रधिक समय, पहले खूखना देनी होतो हे। 
प्रस्ताव उपस्थित किया ज्ञाय या नहीं, इसका निर्णय सभापति 
करता है। 


5 


भारतीय व्यधस्थापक मंडल के 


कानून किस प्रकार बनते हैं !--जब किसी सभा का 
कोई सदस्य किसी कानून के मसपिदे ( बिल ) को पेश करना 
साहता है ता घह नियमानुसार उसकी खूचना देता है। यति 
उसके पेश करने के लिये, नियम के शनुसार, पहले ही गधषमनेर- 
जनरल की प्रनुमति लेनी ध्याषश्यक है ता षह् माँगी जाती है। 
घनुमति मिल जाने पर, निश्चित किये हुए दिन, मसबिदा सभा 
में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मसविदे के सिद्धान्तों 
पर घिचार होता है । यदि ह्राधश्यकता हा ता मसथिदा 
साधारणतया उसी सभा की (जिसका सदस्य मस्थिदा पेश 
करे ) या दानों सभाओं की, विशेष कमेटी में पियारा्थ भेजा 
जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिषतंन, या 
परिषरद्धन आदि करके अपनी रिपोर्ट देती है । पश्चाल, बिल के 
पाक्यांशों पर एक एक करक9के पिच्वार किया जाता है ध्योर वे 
धरावश्यक सुधार सहित पास किये जाते हैं। फिर सम्पर्ण 
मसबिदा, स्वीकृत संशाधनों सहित, पास करने का प्रस्ताव 
उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पाप हो ज्ञाने पर मसविदा 


है हस कमेटी में सरकार का क्रानून सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने 
वाले विभाग का सदस्य, मसविदे का पेश करने वाला तथा तीन या अधिक 
अन्य सदस्य होते हैं । 


हिस्दू और मुसत्लमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाले 
क़ानून के मसविदों पर विचार करने के लिये दो प्रथक प्रथक स्थायी 
समितियाँ हैं । इन समितियों में, अधिकाश में, उस उस जाति केडी 
सुधारक तथा कट्टर सवृस्थ होते हैं। उनझे अतिरिक्त, हममें उस विषय 
के क्ानूबी विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं । 


७ सरल भारतीय शासन 


दूसरी सभा में भेज्ञा जाता दँ। वहाँ पर फिर इस्ती क्रम के 
घनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहाँ बिना संशोधन के 
पास हा जाय तो उसे गषनंर-ज्ञनरत्त की रपीकृति के लिये भेज्ञ 
दिया जाता है; स्वीकृति मिल जाने पर घह कानून बन जाता 
है। शगर दूसरी सभा में मसविदा संशोधनों सहित पास हो 
ता उसे इस निवेदन सहित लोटाया जाता है कि पहली सभा 
उन संगाधनों पर सहमत हैा। जाय । संशाोधनों पर फिर वही 
कारपाई, सूचना देने, पिचार करने, स्वीकृति या अ्रस्पीकृति का 
समाचार भेजने आदि की, की जाती है। प्गर शन्‍्त में मसपिदा 
इस सूचना से लोटाया जाय कि दूसरी सभा ऐसे संशोधनों पर 
घनुरोध करती है, जिन्हें पहली सभा मानने को तेयार नहीं है 
लो पह सभा चाहे ता, (१) मसघिदे का राकदे, या (२) 
अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गधनर-ज्ञनरत के पास भेज 
दे । दूसरी परिस्थिति में, मसपिदा ॥र संशोधन, दानों सभाध्ोों 
की पेसी संयुक्त मीरिग में पेश होंगे जे। गधरनर-ज्ञ़नरल श्रपनी 
इच्छानुसार करे । इसके अध्यक्ष राज्य परिषद के सभापति होंगे । 
मसघधिदे झोर विचारणीय संशोधनों पर पादानुवाद होगा, 
जिन संशोधनों के पत्त में बहुमत होगा, वे स्वीकृत समझे जायेंगे । 
इस प्रकार संशोधित मसधपिदा दोनों सभाओं से पास हुआा 
समझा जायगा। 

गवनेर-जनरल के अधिकार-गषनर-जनरल के यह 
शधिकार है कि धद्द राज्य परिषद द्वारा निर्षाचित उसके किसी 
सदस्य के उसका सभापति नियुक्त करदे, ध्रथवा खास हद्ालतों 
में, किसी दूसरे सल्लनन को सभापति का काय करने के लिये 
नियत करे। घह्द राज्य परिषद तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा 
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के सन्‍्मुख भाषण कर सकता है, झयोौर इस कार्य के लिये उनके 
सदस्यों की मीटिंग करा सकता है। कई प्रकार के मसपिदे 
उसकी भ्रनुमति बिना, किसी सभा में पेश नहीं हा सकते। 
दोनों सभाहओों में पास होने पर भी मसधिदा उसकी स्थीहृति 
बिना कानून नहीं बनता। 


जब कोई सभा किसी कानूनी मसपिदे के उपस्थित किये 
जाने की पअनुमति न दे, था गधनर-जनरल की इच्छानुसार पास 
न करे ता गधन र-जनरत्त का यह तसदीक करने का अधिकार 
है कि देश की शान्ति, खुरतक्ता या हित की दृष्टि से इस 
मसधिदे का पास होना झआाषध्यक है। उसके ऐस्सा कर देने 
पर, घद मसदिदा कानून बन जायगा, चाहे काई सभा उसे 
स्थीकार न करे । 


भमारतीय आय-व्यय और भारत सरकार--भारत 
सरकार के अनुमानित ग्राय-व्यय का विधरण ( बजट ) प्रतिथष 
भारतीय व्यपस्थापक मंडत्त के सामने रखा जाता है। 
गधन र-जन रल की सिफारिश बिना, किसी काम में रुपया 
लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। निम्न लिखित 
ध्यय की मद्दों के लिये कॉसिल-युक्त गधनंग्-जनरत के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक सभा के मत (वाट ) के लिये नहों रग्बे जाते, 
न सालाना घिघरणा के समय कोई सभा उन पर वादालवाद 
कर सकती है, ज़ब तक कि गधनर-अजनरल इसके लिये 
ध्राज्षा न दे: 


(१ ) ऋगा का घूद । 
(२ ) ऐसा खबं जिसको रक्षम क़ानून से निर्धारित हो । 
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(३ ) उन लोगों की पेंशन या तनख्वाहें, जा सम्रादर या 
भारत मन्त्री द्वारा, या सप्ताट की स्वीकृति से, नियुक्त किये गये 
हों । चीफ कमिश्नरों या जुडिशल कमिएनरों का वेतन । 

(४ ) घह रकम जे! सम्राट के देशी राज्यों सम्बन्धी कार्ये 
के खच के लिये दी जाने पाली हो । 

(५ ) किसी प्रान्त के पृथक्‌ किये हुए ( 'एक्सक्लूडेड' ) 
त्तेत्रों+ के शासन सम्बन्धी खच् । 

( ६ ) ऐसी रकम जो गषनेर-जनरल उन कार्यो में 
खच् करे, जिन्हें उसको अपनी मर्जी से करना आपश्यक हो । 

( ७) वह खच्ं, जिसे कोंसिल-युक्त गघनेर-जनरतल ने 
धार्मिक, राजनेतिक, या रत्ता ध्र्थात्‌ सेना सम्बन्धी ठहराया हो | 

इन मद्दों को छोड़ कर शाय-व्यय के अन्य घिषयों के खत 
के लिये कोंसिल-युक्त गवरनर-जनरल के अन्य प्रस्ताव भारतीय 
व्यवस्थापक सभा के मत के पास्ते, माँग के स्वरूप में, रखे जाते 
हैं। सभा को अधिकार है कि धह किसी माँग को स्वीकार करे 
या न करे, अथवा घटाकर स्वीकार करे, परन्तु कोंसिल-युक्त 
गधने र-जनरत सभा के निश्चय को रद्द कर सकता हे। षहद्द ऐसे 
खच के लिये स्वीकृति भी दे सकता है जे। उसकी सम्मति में देश 
की रक्ता या शान्ति के लिये आवश्यक हो । 


& इनके सम्बन्ध में छुठे पाठ में लिखा जा चुका है । 


दसवाँ पाठ 


भारत मंत्री 


पिछले पाठ से यद्द तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया है कि ब्रिटिश 
पालिमेंट को भारत सरकार के काय का निरीत्तण तथा नियंत्रण 
करने का श्धिकार है । पालिमेंट यह कार्य भारत मंत्री 
( तथा उसकी कोंसिल ) के द्वारा करती है । पालिमेंट झोर भारत 
सरकार के बीच में भारत मंत्री मध्यस्थ की तरह है। इस पाठ में 
हम भारत मंत्री शर्थात्‌ (सेक्रेटरी-आफ-स्टेट फार इंडिया) तथा 
उसकी कोंसिल के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बतलायेंगे। 


भारत मन्त्री के दो सहायक मंत्री होते हैं; एक स्थायी, धयोर 
दूसरा पालिमेंट की उस सभा का सदस्य जिसमें, भारत मन्त्री न 
हो | भारत मंत्री के दर को : इणगिडया ध्याफिस' कद्दते हैं। 
यह इंगलेंड की राजधानी लन्‍्दन में हे । 


भारत मन्‍्त्री ओर उसका कार्थे--भारत मन्त्री को 
सम्राट, अपने प्रधान मन्त्री के परामर्श से, नियत करता है । ब्रिटिश 
मनन्‍्त्री का मरडल सदस्य होने के कारण, भारत मन्त्री की नियक्ति 
ओर घरखास्तगी वहाँ के अन्य राजमंत्रियों के साथ लगी हुई है। 
पह पालिमेंट के सामने प्रति घर मई महीने की पहली तारीख के 
बाद, जिस दिन पालिमेंट का अधिघेशन शयारम्भ हो, उससे २८ 
दिन के भीतर, भारतवर्ष के श्राय-व्यय का हिसाब पेश करता है । 
उसी समय, यह इस बात की सबिस्तर रिपोर्ट देता है कि गत 
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घालोचनीय घर्ष की नेतिक, सामाजिक तथा राजकीय उन्नति किस 
प्रकार अथवा कितनी हुई है। ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा या हाउस- 
धाफ-कामन्स' की एक कमेटी इस पर विचार करती है झोर 
भारत मन्त्री या उसका प्रतिनिधि इसे समफ्काने के लिये ठयाख्यान 
देता है। उस समय पालिमेंट के सदस्य भारतघषष के शासन 
सम्बन्धी विषयों पर आ्आलोचना कर सकते हैं । इसे भारतीय बजट 
की बहस, कद्दते हैं । 


समय समय पर पालिमेंट को भारत सम्बन्धी आवश्यक 
सूचना देते रहना भी भारत मन्त्री का ही काम है । सप्नाट चाहे तो 
इसके द्वारा भारत सरकार के बनाये कानून को रद्द कर सकता है। 
भारतघर्ष के जंगी लाट ( कर्मांडरन चीफ ) बंगाल, बम्बई ओर 
मद्रास के गघनर, इनकी कोंसिलों के सदस्य, दाईकोट के जज, 
तथा अन्य उच्च राजकमचारियों की नियुक्ति के लिये, यह सम्राट 
को सम्मति देता है । 


भारत मन्त्री, भारतीय शासन के लिये पालिमेंट के प्रति 
उत्तरदाता है। उसे भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीत्तण ओर 
नियंत्रण के नियम बनाने का अधिकार है। 


इंडिया कोंसिल--भारत मंत्री को शासन सम्बन्धी 
कार्य में सहायता या परामश देने घाली सभा ' इंडिया कोंसिल 
कददलाती हे। इसका अधिवेशन भारत मंत्री की झ्माज्ञा से एक 
मास में एक बार होता है । इसका सभापति भारत मंत्री, धभथषा 
उसका सहकारी मंत्री, या भारत मंत्री द्वारा नामज़द, कोंसिल का 
कोई सदस्य होता है। इस कोंसिल के सदस्यों को भारत मंत्री 
नियुक्त करता है | भारत मंत्री को कोंसिल में साधारण मत 
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( 'बोट' ) देने के श्रतिरिक्त एक अधिक मत देने का भी झधिकार 
है। घद विशेष अवसरों पर इस कोंसिल के बहुमत बिना भी 
काय कर सकता है । 


भारत मंत्री (इंडिया कोंसिल' की कुछ कमेटियाँ बना सकता 
है और यह शादेश कर सकता है कि उन कमेटियों के पधीन 
क्या क्या घिभाग रहेंगे और कोंसिल का कार्य किस पद्धति से 
किया जायगा। साधारणतया भारतघषष को कोई शध्ाज्ञा या 
सचना भेजने. अथवा गषनंर-जनरल या प्रान्तीय सरकारों के 
साथ भारत मन्त्री का पन्न व्यष्टार होने का ढंग कोंसखिल-युक्त 
भारत मन्त्री द्वारा निश्चित किया जाता है। 


कौंसिल के सदस्थ-इस कोंसिल के सदस्यों की 
संख्या ८ से १५ तक होती है । इनमें से आधे सदस्य वे ही हो 
सकते हैं जो भारतवर्ष में, भारत सरकार की नोकरी, कम से कम 
दस घषध तक कर चुके हों, ओर, जिन्हें घद्द नोकरी छोड़े पांच पर्ष 
से अधिक न हुए हों। प्रत्येक सदस्य पाँच षष के लिये चुना जाता 
है, विशेष कारण होने से उसका समय पाँच षर्ष भोर बढ़ाया जा 
सकता है। सदस्य किसी भी देश या धर्म का हो, इस बात का 
कोई बन्धन नहों हे । प्रायः तीन सदस्य हिन्दुस्तानी होते हैं। 
प्रत्येक सदस्य का मासिक वेतन १५०० रुपये हैं, भारतीय सदस्यों 
को ७५०र० मासिक भत्ता ओर मिलता है। कोंसिल का कुछ 
खर्च ब्रिटिश कोए से दिया जाता है। 


सदस्थों के अधिकार--इंडिया कोंसिल के सदस्यों का 
काम यह है कि भारत मन्त्री को भारतीय धथिषयों में ज्ञान प्राप्त 
कराघें | परन्तु सदस्य किसी विषय पर केवल शझ्पनी सम्मति 


घ० सरत्त भारतीय शासन 


प्रगर कर सकते हैं। भारत मन्त्री को अधिकार है कि उसे, कुछ 
विषयों को छोड़कर, माने या न माने | भारत मन्त्री को कोई 
इसके लिये खाध्य नहों कर सकता । कोंसिल के सदस्य भारत- 
मंत्री की शअ्ज्ञानुसार लंदन में भारतवर्ष सम्बन्धी काम करते हैं। 
इन सदस्यों को पालिमंट में बेंठने का ध्यधिकार नहीं है, इन्हें इनके 
काम से हटाने का प्यधिकार पालिमेंट को ही है । 

हाई कमिद्नर--यह शअ्रधिकारी पाँच घ्ष के लिये नियुक्त 
होता है. इसका वार्षिक वेतन तीन हजार पोंड है, जो भारतीय 
कोच से दिया जाता हे। यह कोंसिल-युक्त गबनंर-जनरल के 
झधीन है प्मोर उसी के द्वारा भाग्त मन्‍्त्री की ध्यनुमति से नियुक्त 
किया जाता है। इसका काम हे, ठेके देना, इंडिया श्राफिस का 
स्टार्स विभाग, ओर इसी के सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, 
भारतीय धिद्याथियों की शामत्रा शोर भारतीय ट्रेड ( व्यापार ) 
कमिश्नर के काय का निरीत्तण । 





ग्यारहवाँ पाठ 
सरकारी श्राय-व्यय 


>-+६ # १--- 


प्रत्येक देश में सरकार विविध प्रकार के कार्य करती है, देश 
को बाहर के झाक्रमण से बचाने के लिये सेना का प्रबन्ध करती 
है, भीतरी शान्ति तथा धपराधों के दमन के लिये पुलिस रखती 
है, शिक्षा प्रचार के लिये स्कूल स्वोलती है, लोगों के फगड़ों का 
निपटारा कराने के लिये न्यायालयों की स्थापना करती है। कहीं 


सरकारो शायन्यय ष्प्रै 


कहीों लोगों के धयाने जान तथा व्यापार करने के खुभीते के लिये 
सरकार रेल, तार, डाक ध्यादि की सुव्यपस्था, तथा ध्यन्य काय 
करती है। इन कामों के लिये प्रति वर्ष बहुत सत्रा रूपया खर्य 
हाता है । 

भारतवषष के सरकारी ख्र का हाल जानने के लिये यह 
स्मरगा रखना चाहिये कि सरकारी साल प्रप्रल मद्दीने की पद्दली 
तारीख से झ्मा रम्भ होता है झोर ३१ मार्च के समाप्त होता है । 
इस प्रकार +* ध्यप्रेल १६३५ से ३१ मात्र १६३६ तक, एक साल 
हुआ्या, इसे सन्‌ १६३५-३६ ६० कहते हैं । 

भारतवर्ष का सरकारी रवचे--केन्द्रीय सरकार, 
केन्द्रीय घिपयों के लिये ग्व्य करती है, शोर प्रान्तीय सरकारें 
प्रान्तीय विषयों के लिये कौन कोन से विषय केन्द्रीय हैं ध्योर 
कौन कोन से प्रान्तीय यह भारत सरकार के, ओर प्रान्तीय 
सरकार के पाठ में बताया जा चुका है| ध्यागे दिये हुए नकशे में, 
संत्षिम करने के श्यभिप्राय से, सब्र प्रान्तों का एक एक मद का 
ख् इकट्ठा ही जोड़कर दे दिया गया है | विदित ही कि हु: 
सीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों का ( प्रान्तीय घिषयों में किया गया ) 
स्र्य भी केन्द्रीय सरकार के दिसाव में शामिल है; कारण, 
इनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ही करती है। इस नकक्‍णे से यह 
ज्ञात हा जायगा कि भारत सरकार शर प्रान्तीय सरकार किस 
किस काम में कितना कितना रुपया खर्च करती हैं। 
स० भा० शा०--६ 
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सरकारो व्यय ( लाख रुपयों में ) 


सन्‌ १६३४-३५ ई० का प्नुमोन 














मदर केन्द्रीय सरकार | प्रान्तीय सरकार 

. कि (१)सेना....... | छ६्य | # 
्य । ( २) कर वसूल करने का ख़च ४,० १ ६ ०४ 
हर | (३ ) पेन्शन ३,०८ २,४१ 
श् (४ ) शासन ११.०७ 
(५) न्याय, पुलिस ओर जेल १६,०८ 
(६) शिक्षा ६,३४६ ११,६० 
हि (७ ) स्वाथ्य और चिकित्सा ६,११ 
(८) कृषि और उद्योग २,६६ 
। (६) सिविल निर्माण काय | २,०२ ४०६ 

८ । (१०) मुद्रा, टक्साल, विनिमय ६ का 
(११) अन्य विभाग 239८ ७२ 

.. / (१२) रेल ३२.४८ 

हि (१३) डाक ओर तार क्‍ पड | श 
ट़ ( 5 ४) जगल ! "०० । श्र 4 _ 
ि (१५) आबपाशी के ५,७३ 
० (१६) विविध १,२४५ २,०० 
लि (१७) ऋण का सूद १३,३४ ४० 





७६.४७ 


। 
योग १,१६,६५ | 





सरकारी ध्याय-व्यय ष्प्े 


खचे की सदह्दों का व्यौरा--(१) सेना की मदद में 
स्थल सेना, जल सेना शोर पायु सेना का व्यय है। केन्द्रीय 
सरकार का सब से भ्रधिक खर्च इसी मद्द में होता हे | महायुद्ध 
से पूर्ष यह खर्च ३२ करोड़ रुपये घाषिक था । महायुद्ध के घाद यह 
बढ़ कर ७० करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया। तब इसे घटाने 
का विचार हुआशा। इस खर्च की अधिकता के कारण भारतीय 
जनता पर कर-भार बहुत अधिक होने पर भी शअ्रन्य उपयागी 
कार्यो के लिये धन की कमी रहती है। भारतीय नेताश्नों का 
मत है कि यहाँ सेना का संचालन शोर प्रबन्ध भारतवष की 
घावश्यकता का पिचार न कर साम्राज्य रतक्ता के हेतु किया जा 
रहा है, तथा सेना में प्रत्येक अंगरेज सैनिक का खर्च भारतीय 
सैनिक की भ्पेक्ता बहुत अधिक होता है। यहाँ सैनिक शिक्ता 
का समुचित प्रबन्ध होने से तथा भारतीय सैनिकों शोर 
अफसरों से ही काम लेने से सैनिक व्यय में बहुत कमी दी 
सकती है । 

(२) कर चखूल करने के खच में आयात-निर्यात कर, 
श्राय-कर, मालगुज़ारी, स्टाम्प, रजिस्टरी, श्रफ़ीम, नमक, शोर 
आबकारी शझादि विभागों के खर्च के अतिरिक्त, अ्फोम ओर 
नमक तेयार करने का खर्च भी सम्मिलित है । 

( ३ ) इस मद्द में सिपिल कमेचारियों का दी जाने पाली 
पेन्शनों का खर्च शामिल हे । 

(४) (५), (६ ), (७) और (८) मह्दे स्पष्ट हैं। 

( £ ) इस मद्द में सरकारी इमारतें झोर सड़कें बनवाने 
तथा उनको मरम्मत झादि करवाने का खच शामिल है । 

( १० ) यद्द मद्द स्पष्ट हे । 
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( ११ ) प्रन्य विभाग में घिज्ञान सम्बन्धी तथा बन्दरगाहों 
ध्यादि का खर्च शामिल हे । । 

(१२), (१३), (१४) ओर ( १५ ) में क्रमशः रेल, डाक 
शोर तार, जड़त्लों, शोर नहरों में लगायी हुई पूँजी का सूद 
शामिल है । 

(१६) घिविध व्यय में शअ्रकाल-पीडितों की सहायता, 
स्टेशनरी शोर छुपाई का खर्च शामिल है । 

( १७ ) डाकखानों के सेषिग बेंकों या प्रोषिडेन्ट फण्ड के 
घस्थायी ऋण के अतिरिक्त, भारत सरकार यहाँ के सरकारी 
( पश्लिक ) ऋण पर खूद देती हैे। इस ऋण की मात्रा सन्‌ ११३५ 
ह० में १९३६ करोड़ रुपये थी । इसमें से १०३१३ करोड़ का ऋण 
ऐसा है, जिसके बदले में किसी न किसी प्रकार को सम्पत्ति 
है। ७५७ करोड़ रुपये तो रेत्तों में ही लगे हुए हैं। इसका सूद 
रेल की मद्द में दिखाया जाता है; यह सन १६३४ ई० में ३३ 
करोड़ रुपये था। रेल ओर नहर अआदि की रकम को छोड़ कर 
शेष रकम का सूद ऋण के खूद की मद्द में दिखाया जाता है । 


ध्यब तुम्हें यह मालूम हो गया कि सरकार प्रति वर्ष बहुत 
सा रुपया खर्च करती हे । अच्छा, यह रुपया कहाँ से ञआता है !? 
यह रुपया लोगों पर कर या टेकक्‍्स लगाकर पसूल किया जाता 
है। परन्तु, कर किस हिसाब से लगाये जाते हैं, उनके लगाने 
के सिद्धान्त कया हैं ? 


कर सम्बन्धी सिद्धान्त--भिन्न भिन्न लेखकों ने, कर 


लगाने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनका झाशय 
संत्तेप में इस प्रकार है :-- 


सरकारी शाय-व्यय प्र 


१--कर, प्रत्येक व्यक्ति की सामथ्य के अनुसार लगाये जाने 
चाहिये, प्रर्थात इस प्रकार लगाये जाने चाहियें कि उनका बोस 
सब पर बराबर पड़े । 

२---कर-दाता को कर की मात्रा तथा उसे देने का समय 
निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिये, जिससे उसको देने में सुधिधा 
हो झोर कोई उससे ध्यधिक न ले सके । 

३--प्रत्येक कर ऐसे समय में ओर ऐसी रीति से घसखूत्त 
किया जाना चाहिये कि कर-दाता को बहुत खुभीता हो | 

४--कर वे ही लगाये जाने चाहिये, ज्ञिनके घसूल करने में 
खच तथा परिश्रम कम पड़े । 

५४--निर्धन आदमियों से, जिन की शह्याय केघल उनके 
निर्वाह के लिये ही काफी है, या उससे भी कम है, कोई कर न 
लिया जाना चाहिये | उन पदार्था पर यथा-सम्भव कर न 
लगाना चाहिये, जो दरिद्र लोगों के व्यघद्दार में आते हैं, जो 
जीघन-रक्तक हे । इसके पघिपरोत, पघिलासिता या शोकीनी की 
चीज्ञों पर भारी कर लगाना भी उचित है । 

ई-कर निर्धारित करने में देश के शहादमियों के 
प्रतिनिधियों का यथेष्ट भाग रहना चाहिये। यथा-सम्भव उनकी 
इच्छा के पिरुद्द न तो कोई कर लगाया जाना चाहिये, शोर 
न करों से होने घाली राय का कोई भाग व्यय किया जाना 
चाहिये । 

यथा-शक्ति इन सिद्धान्तों के अनुसार, प्रत्यूके सभ्य सरकार 
को, कर निर्धारित करने चाहिये। अब हम यह बतलाते हैं कि 
कर कितने प्रकार के होते हैं श्र उनके लगाने के कया उद्देश्य 
होते हैं । 


कक 
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प्रत्यक्ष अर परोक्ष कर--कर दो प्रकार के होते हैं:-- 
प्रत्यत्त शोर परोक्त । प्रत्यत्ञ कर उस कर को कहते हैं जिसका 
भार उस श्रादमी (या संस्था) पर पड़ता है, जिस पर षह 
लगाया जाता है। यह कर देते समय कर-दाता यह भली भांति 
जान लेता है, कि पद्द कितना कर किस रूप में सरकार को 
देता है । उदाहरण के लिये आझ्राय-कर या इनकम टेक्स लोगों की 
ध्यामदनी पर लगता हे, यह प्रत्यक्त कर है । 
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परोक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसको चुकाने वाला उस 
का भार शऔरों पर डाल देता है । उदाहरणपघत्‌, व्यापारी माल 
की ध्रायात या निर्यात पर जो महसूल देते हैं, उसे वे माल बेचने 
के समय पध्मपने ग्राहकों से पसूल कर लेते हैं; यद्द परोक्त कर है। 


प्रत्यक्ष कर लोगों को बहुत अखरते हैं, परन्तु परोक्त करों 
की भरमार भी बहुत द्वानिकारक होती हे । 

करों का, व्यापार और उद्योग धंधों से सम्बन्ध-- 
करों से सरकार को शामदनी तो होती ही है । इसके सियाय 
कर लगाने का एक शोर उद्देश भी हो सकता है, घद्द हे व्यापार 
का नियंत्रण, तथा स्थदेशी उद्योग धन्धों की उन्नति | जो चीज 
विदेशों से सस्ते भाष में आतो है, उस पर यदि भारी कर लग 
आय तो घषह् यहाँ की बनी चीज़ों से मंहगी हो सकती है, फिर 
षह् बाजारों में बहुत कम बिकेगी ञ्रोर स्वदेशी पस्तु बनाने पाल्तों 
को प्रोत्साहन मिलेगा । इसी प्रकार, कटपना करो कि कुछ 
व्यापारी यहाँ से बाहर ध्यन्न या रुई आदि कच्चे पदार्थ भेजते हैं । 
उन्हें इन चीज़ों के वहाँ अच्छे दाम मिलते हैं ओर वे इनकी निर्यात 
से लाभ उठाना चाहते हैं । भ्रब यदि सरकार इन पस्तुओं पर 
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ऐसा भारी कर लगादे कि ये विदेशियों के लिये वहाँ की श्रपेत्ता 
सस्ती न रहें, प्मोर वे इन्हें माल न लें, तो भारतीय व्यापारियों 
को इन घस्तुओं को निर्यात करने की शज्माषश्यकता न रहे। 
निस्संदेह इससे उन्हें लाभ धोना रुक जायगा, परन्तु सर्च 
साधा रण के लिये ये चीज सस्ती हो जायेगी, उन्हें खाने पीने की 
कमी न रहेगी तथा कारखानों में माल तेयार करने के लिये कश्थे 
सामान लेने का बहुत खुभीता हो जायगा | 


इस प्रकार करों का विषय बहुत महत्व का है । 

भारतवर्ष में कर लगाने वाली संस्थाएँ--भारतवर्ष 
में जनता पर टेकक्‍्स लगाने का अधिकार निश्चष लिखित तीन 
संस्थाशञ्ओं को हैः-- 

१--भारत सरकार को, 

२--प्रान्तीय सरकारों को 


३--स्थानीय स्पराज्य संस्थाओं श्रर्थात्‌ म्युनिसिपैलिटी 
ज़िल्ला-बो्ड ओर पंचायतों को । 


उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाएँ यहाँ प्रति ष्ष लगभग 
सघा दो सो करोड़ रुपये घसृल करती हैं। इनमें से प्रथम दो की 
आाय के विषय में, इस पाठ में घिचार किया जायगा; तीसरी 
प्रकार की संस्थाप्ओों का घर्ण न पहले किया जा चुका है | 


सरकारी आध--आगे दिये हुए नक्शे से षह ज्ञात हो 
जायगा कि भारत सरकार शझओर प्रान्तीय सरकारों की ञआराय की 
मुख्य मुख्य मद्दें कोन कोन सी हैं, तथा उन्हें किस किस कर से 
कितनी कितनी आय होती है। 
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सरकारी ध्याय ( लाख रुपयों में ) 
सन्‌ १९३४-३५ ई० का श्रनुमान 


केन्द्रीय सरकार | प्रान्तीय सरकार 
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ध्ाब हम आय की मुख्य मुख्य मद्दों के बारे में कुछ 
ध्राषश्यक बातों पर घिचार करते हैंः-- 

( १) आय कर--यह प्रत्यक्त कर है, भ्रर्थात जिससे यदद 
लिया जाता है, पह इसका भार दूसरों पर नहीं डाल सकता। 
यह समझता गया हे कि लगभग दो हजार रुपये सालाना की 
आमदनी एक परिषार के निर्षाह के लिये अत्यन्त आझाषश्यक 
होती हे, इसलिये इससे कम पर आय कर नहीं लिया जाता। 
यह कर दो हज्ञार रुपये की आय से आरम्भ होता है। पश्चात्‌ ज्यों 
ज्यों झराय का परिमाण बढ़ता है, कर की दर बढ़ती ज्ञाती हे । 
उदाहरणघत्‌ दो हजार से पाँच हजार रुपये तक की झभाय पर कर 
प्रति रुपया पाँच पाई हो तो पाँच हज़ार से दस हजार रुपये तक 
प्रति रुपया छः पाई, और इस से अधिक आय पर ओर अधिक । 
कम्पनियों यो कोठियों की आझ्आाय पर इस कर की दर घिशेष 
परिमाण में निर्धारित है। एक खास रकम से अधिक शझाय पर 
अतिरिक्त कर ( 'सूपर टेक्स' ) भी किया जाता है। भारतघ्ष 
में श्राय कर ओर “' सपर टेक्स ' की मद्द में सरकार को शभ्पेत्ताकृत 
बहुत कम भ्आाय होती है | इसका कारण यह है कि यहाँ 
अधिकतर आदमियों की आमदनी बहुत कम है, देश गरीब है । 

( २) सालगुज़ारी--यह प्रान्तीय सरकारों की अमदनी 
की सबसे बड़ी मद्द हे। ब्रिटिश भारत में तीन तरद्द का बन्दोबस्त 
हैः--( १) स्थायी प्रबन्ध; बंगाल में, बिहार केद भाग में, एपं 
घासाम के धाठवपें ओर संयुक्त प्रान्त के दसघें भाग में । (२) 
ज़मींदारी या ग्रास्य प्रबन्ध; संयुक्तप्रान्त में ३० घं ओर पंजाब 
तथा मध्य प्रान्त में २० ब्ष के लिये मालगुज्ञारी निश्चित कर 
दी जाती है । गाँध घाले मिल कर इसे चुकाने के लिये उत्तरदायी 
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होते हैं । (३ ) रस्यतवारी प्रबन्ध; बम्बई, सिध, मदरास, आसाम 
ध्योर बर्मा में, एवं बिहार के कुछ भाग में | इन स्थानों में सरकार 
सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखती है | बम्बई, मद्रास में ३० वर्ष 
में तथा धन्य प्रान्तों में जबददोी जब्दी बन्दोबस्त होता हे। नये 
बन्दोबस्त में प्रायः हर जगद्द सरकारी मालगुज़ारी बढ़ जाती है। 

(३ ) आपयात-नि धघात कर --सरकारी शध्याय की यह सब 
से बड़ी मद है। यह कर उन चीज़ों पर लगता है जो भारतघष 
से घिदेशों को जाती हैं, या घिदेशों से यहाँ आ्राती हैं । यह एक 
परोक्त कर है। यह व्यापारियों से लिया जाता है । इससे सरकार 
को श्रामदनी ता होती ही है; इसके अतिरिक्त, जेसा कि पहले 
बताया जा चुका है, इस कर का यहाँ के व्यापार तथा उद्योग 
धन्धों पर भी असर पड़ता है। 

(४) ममक कर--नमक एक जीघन-रक्तक पदाथ है; 
इसके कर का भार गरीबों पर भी पड़ता हे । नमक तेयार कराने 
में सरकार का ख् बहुत थोड़ा होता है, किराये में भी कुछ ख्च 
पड़ता है । इस खच को छोड़कर नमक का सूल्य कर पर निभेर 

_ है। यह कर इस समय १॥) प्रति मन है । इस देश में जितना नमक 
तेयार होता है, उस पर सरकार का परकाधिकार हे | सरकारी 
शध्राज्षा बिना नमक कोई नहीं बना सकता । 

( ५ ) अफीस--भारत सरकार को इस मद्द की शआाय, इस 
पदार्थ को घिदेशों के लिये नीलाम करने से होती है। भारतदचर्ष 
के लिये भारत सरकार इसे एक निर्धारित दर से प्रान्तीय 
सरकारों के हाथ वेचतोी है | कुछ अफीम तो आोषधियों के काम 
ध्याती है; शेष का सेषन लोग नशे के लिये करते हैं, जो बहुत 
हानिकारक है। 


सरकारी शभ्राय-व्यय है 

(६ ) आशाबकारी--इस मद्द में शराब, गाँजा, अफीम शआादि 

नशे के पदार्थों पर लगाये हुए संरकारी टेक्सों की झाय सम्मि- 

लित है। इन पदार्था की बिक्री तथा पेदाघार पर कड़ा नियन्त्रण 
रहता है | इनका प्रचार बढ़ना, देश के लिये दानिकर है। 


(७), भ्न्य शाय में, केन्द्रीय सरकार तो देशी रियासतों 
से जो नज़राना लेती है, ओर प्रान्तिक सरकार सिनेमा शआदि 
खेल तमाशों का जो कर लेतो है घद रक्तम सम्मिलित है । 

(८) से (११) तक की मह्दे स्पष्ट हैं। 

( १२ ) सिपिल निर्माण काय की श्राय में सरकारी मकानों 


का किराया तथा उनकी घिक्री थआादि से होने पाली प्राप्ति 
सम्मिलित है। 


( १३ ) इस मद्द की आय में विशेषतया पेसा इकन्नी आदि 
सिक्कि, तथा कुछ देशी राज्यों के सिक्‍्रे ढालने का लाभ 
सम्मिलित हैे। 

(१४ ) से ( १७ ) तक की मह्दे स्पष्ट हैं। 

( १८ ) सैनिक आय में सैनिक स्टोर कपड़े दूध मक्खन 
तथा पशुओं की बिक्री से होने घाली शअआाय गिनी जाती है। 

( १६ ) सद की श्ाय में, सरकार जो रुपया किसानों तथा 
म्युनिसिपेलिटियों आदि को उधार देती है, उसके सूद की रकम 
सम्मिलित होती है । 

( २० ) विधिध मद्द में पेन्शन सम्बन्धी आय के श्तिरिक्त, 
सरकारी स्टेश्नरी शोर रिपोर्ट श्रादि की घिक्री की ध्याय भी 
सम्मिलित है । 

हिसाब ओर उसकी जाँच--भारत सरकार का हिसाव 


नमो 
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केन्द्रीय ' हिसाब विभाग ' रखता है। इसका प्रधान “एकाउन्टेंट 
छोर आडिटर-जनरल ' कहत्ाता है । प्रान्तीय सरकारों का 
हिसाब प्रान्तीय एकाउन्टेंट जनरल रखते हैं। प्रायः प्रत्येक जिले 
के प्रधान नगर में इम्पीरियल बंक की शाखा है, उसमें सरकारी 
ध्याय जमा होती रहती है, आवश्यकतानुसार उसी में से ख 
दाता रहता है। उस का हिसाब बेंक के अतिरिक्त जिले के 
खजाने में भी रहता है। 'पएकाउन्टेंट श्राडीटर ज़नरत' के अधीन 
कम्मचारी जिलों के खज़ानों के हिसाब का निरीत्तण करते हैं । 





बारहवाँ पाठ 
देशी राज्य 


अच नें 35 

इस पुस्तक के पहले पाठ में यह बताया गया था कि राज्य- 
प्रबन्ध की द्वष्टि से भारतषर्ष के पाँच भाग हैं :--( १) स्थाधीन 
राज्य, (२) फ्रांसीसी और पुतंगीज्ञ राज्य, (३) बर्मा (४) 
ब्रिटिश भारतवर्ष, और ( ५ ) देशो राज्य | इनमें से प्रथम तीन 
भागों के सम्बन्ध में आराषश्यक बातें उसी पाठ में बतादी गयी थीं। 
उसके पीछे के पाठों में अब तक ब्रिटिश भारत की शासन 
प्रशाली का घणन किया गया है। ध्यब इस पाठ में भारतवर्ष के 
शेष महत्व-पूण भाग ध्र्थात्‌ देशी राज्यों के विषय में घिचार 
किया जायगा। 


साधारण परिचय--देशी राज्यों से भारतषषं के उन 
भागों का प्रयोजन हे जिनका अआन्तरिक शासन यहां के ही राजा 
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शक. च्ध्ड कितनी 


या सरदार, विविध संधियों के अनुसार, सप्नराद की अधीनता में 
रहते हुए, करते हैं। छोटे बड़े सब राज्यों की संख्या ५६० हे । 
इनमें से कुछ अपने विस्तार में योरप के बड़े बढ़े राष्ट्रों के समान हैं 
झोर बहुत से, बहुत छाटे छोटे हैं । 


देशी राज्यों का शासन प्रबन्ध--अधिकतर देशी 
राज्यों में कोई शासन पिधान नहीं है । उनका शासन, शासक की 
व्यक्तिगत इच्छा, रुचि या योग्यता श्रादि के अनुसार बदलता 
रहता है। जिन राज्यों का शासन प्रबन्ध कुछ निश्चित है, उनमें 
भी परस्पर में समानता नहीं है, प्रायः सबका श्पना अपना 
निराला ढड़ है। यहाँ उनके सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातें ही 
बतायी जाती हैं। कहीं कहीं तो महाराजा ( प्रधान शासक ) के 
बाद मुख्याधिकारी दोषघान होता है, ओर अन्य सब बड़े घड़े शअ्धि- 
कारी उसके ध्मधीन रहते हैं | कहीं कहीं दीघान प्रधान मन्त्री होता 
है, ओर विधिध पिभागों का प्रबन्ध करने पाले मन्त्री उसके 
सहायक होते हैं । किसी किसो राज्य में प्रबन्धकारिणी कोंसिल 
है, इसके सदस्य भिन्न भिन्न पिभागों का सश्चालन करते हैं, परन्तु 
सब पर महाराजा का नियन्त्रण रहता है। 


कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ हैं । पर ऐसे राज्यों' 
की संख्या केषघल तीस के लगभग है | इनकी सभाभों में से भी 
शधिकतर में सरकारी सदस्यों की काफ़ी संख्या है, तथा गेर- 
सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्षाओित न होकर नामज़द 
ध्यथवा म्युनिसिपेलिटियों आदि संस्थाश्रों द्वारा चुने हुए होते हैं । 
चास्तघ में देशी राज्यों में निधचिन प्रथा का बहुत द्वी कम उपयोग 
होरहा, हे। जनता को व-्यषस्था कार्य के लिये-अबने प्रतिनिधि. 
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चुनने का अधिकार नहों-सा हे | फिर, देशी राज्यों की अधिकतर 

व्यवस्थापक सभाश्रों को कानून बनाने या बजट की मह्दें स्वीकार 
करने का यथेष्ठ अधिकार न होने से ये एक प्रकार की 
'परामर्शदात संस्था हैं; उनका शासकों पर कुछ नियंत्रण नहीं है । 


न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की भाँति 
'डसकी भी भिन्न भिन्न राज्यों में पृथक्‌ पृथक रीति है। अधिकांश 
राज्यों में निराले निराले कानून प्रचलित हैं। कुछ में ता न्याय 
सम्बन्धी क़ानून का शअभाष ही कहा जासकता है, शासकों को 
इच्छा ही कानून है। लगभग चालीस राज्यों में द्वाईकोर्ट श्रिटिश 
भारत के ढंग पर संगठित है । हाँ, कुछ राज्यों में यह विशेषता हे 
कि उनमें न्याय विभाग शासन घिभाग से पृथक्‌ है; परन्तु ऐसे 
राज्यों को संख्या केवल ३४ के ही लगभग हे । 
कुछ थोड़े से उन्नत राज्यों को छाड़ कर भ्रन्य राज्यों में 
म्युनिसिपैलिटियों झादि स्थानीय संस्थाओं को भी बहुत कमी हे । 
कितने ही राज्यों की तो राजधानो में भी म्युनिसिपेल्लिटी नहों है, 
झआथवषा, यदि है भी, तो उसमें नागरिकों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व 
नहीं, राज-कमंचारियों का ही प्रभुत्थ रद्दता है । 


राज्यों का आय-व्यय--अधिकांश देशो राज्य अपना 
वाधषिक शासन घिवरण या रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते, झोर जो 
रिपोर्ट प्रकाशित भो द्वोती हैं वे अड्ूरेज़ो में तो होती ही हैं, 
इसके अतिरिक्त वे सबंसाधारण को सुलभ नहीं होतीं | इसलिये 
यह ठीक ठीक मालूम नहों हो सकता कि किसी खास वर्ष में 
किसी राज्य को किस किस मद्द से कितनी कितनी आय हुई, 
तथा वह किस प्रकार ख़बं की गयी । यह शभ्नुमान किया जा 
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सकता है, कि उनका व्यय श्याय के लगभग होगा; किन्तु 
कुछ राज्य झपनी आय से कम खच करते हैं, ता कुछ उससे 
छझधिक भी करते हैं। कुछ राज्यों पर तो ऋण-भार बहुत ध्रधिक 
है, यद्यपि उन्होंने किसी विशेष उत्पादक काये में पेजी नहीं 
लगा रखी है । 

शस्तु, समस्त राज्यों की घाषिक आय कुल मिल्लाकर 
लगभग पचास करोड़ रुपग्रे हैं। पर्याप्त सामग्री झयोर स्थान के 
अ्रभाव में इस ध्याय की, ब्रिटिश भारत की सरकारी भ्राय से 
तुलना करना ठीक नहीं है| यहाँ कुछ अन्य बातों का ही उल्लेख 
किया जाता है। जैसा कि पहले किया गया है, अधिकतर देशी 
नरेश प्रजा के प्रति कुछ भी उत्तरदायी नहीं हैं, वे स्वेच्छानुसार 
भांति भाँति के कर लगाते हैं, ओर जब चाहें वे उन्हें बढ़ा देते हैं; 
किसी व्यवस्थापक सभा थ्ादि का कुछ नियन्त्रण नहीं रहता । 

खर्च के घिषय में भी वे बहुधा स्पन्छुन्द हैं। थे ध्याय का 
अधिकांश भाग श्पनी इच्छानुसार खर्च करते हैं। उनका स्वयं 
अपने लिये या राज्य परिषार के घास्ते लिया जाने याला द्रव्य 
निर्धारित नहीं होता, और यदि निर्धारित भी होता है तो उसकी 
मात्रा काफी अधिक होती है। शअषश्य ही ट्राघंकोर आदि राज्य 
में ऐसा नहीं होता, पर कुल राज्यों को देख॑ते हुए इन की संख्या 
घआत्यल्प है। प्रायः नरेश ध्यपने कृपा-पाञ्नों को उच्च पदाधिकारी 
बना कर खूब वेतन आदि देते हैं। जिन की रुचि सत्कायों में 
होती है, उन के द्वारा दान धर्म भादि लोकोपकारी कार्यों में भी 
अच्छा ख्ल हो जाता है। 

नरेशों का सम्प्तान--भारत सरकार की शोर से देशी 
नरेश दो प्रकार सम्प्रानित होते हैं, ( १) उपाधियों तथा झवेत- 
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निक सैनिक पदों से, शोर (२) तोपों की सलामी से। कुछ 
उपाधियाँ पेशत्रिक होती हैं, ये स्थायी रद्दती हैं । इनके अतिरिक्त जा 
उपाधियाँ ब्रिरिण सरकार या भारत सरकार प्रदान करती 
है, थे धस्थायी ओर व्यक्तिगत रहती हैं, अर्थात्‌ नरेश का उत्तरा- 
धिकारी ऐेसी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकता । उपाधियों 
के ग्रतिरिक्त, ब्रिटिण सरकार कभी कभी नरेशों को पअवेतनिक 
सैनिक पद भी देती है, जेसे लेफ्टिनेंट जनरल, या कनल ध्यादि । 

देशी नरेशों में स ११८ को तोपों की सलामी का सम्मान 
प्राप्त है, इनमें से जब कोई नरेश प्पने राज्य से बाहर जाता है, 
या बाहर से श्ाता है, अथषा नरेश की हेसियत ब्रिटिश भारत में 
ध्याता है, या वहाँ से लोटता है तो उसके सम्मान के लिये 
निर्धारित संख्या में ताप छोड़ी जाती हैं, यह संख्या £& से २१ तक 
होती है। 

देशी राज्यों के अधिकार--देशी राज्यों के निधासी 
अपने शअपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर, अथवा 
इनके शासकों पर ब्रिटिश भारत का कानून नहों लग सकता | 
हाँ, देशी राज्य में रहने पाली ब्रिटिश प्रज्ञा पर, तथा 
रेजीडेन्सी, छाषनी, रेल या नहर की भूमि में, ध्रथवा राजकोट 
या बड़वान ( गुजरात ) जैसे स्थानों में जहाँ व्यापार अआदि के 
कारण बहुत से प्ंगरेज़ रहते हों, पअंगरेज़ी सरकार के ही 
कानून का व्यवहार होता है। यदि ब्रिटिश भारत का कोई 
घझपराधी किसी देशी रियासत में भाग जाय तो षद्द उसके नरेश 
की ध्याज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता 
है। देशी रियासतों की प्रजा अपनी रियासत की सीमा के 
बाहर, ब्रिटिश प्रजा को तरह मानी जाती है | 
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साधारणतया भारतीय नरेश श्पनी प्रज्ञा से कर लेते हैं 
धोोर उसके दीवानी और फ़ोजदारी मामलों का फ़ेसला करते 
हैं। कुछ नरेश अपने यहाँ आने पाले माल पर चुंगी लेते हैं । 
कुछ पपने रुपये आदि सिक्के भी ढालते हैं। परन्तु इन सब को 
ध्यपने यहाँ भारत सरकार के झपये को पही स्थान देना पड़ता 
है, जो उसे ब्रिटिश भारत में मिला है । 

भारत सरकार से सम्बन्ध--देशी रियासतों के प्रति 
भारत सरकार की नीति यद्दध है कि ज़ब तक ये उसके प्रति 
राज-भक्ति बनाये रखें ओर पहले की हुई संधियों की शर्ता का 
यथोचित पालन करती रहें, तत्र तक सरकार इनकी रक्षा करेगी, 
ध्योर इनका प्यस्तित्व बनाये रखेगी | साधारण दशा में भारतीय 
नरेश भपनी रियासतों का रुपयं प्रबन्ध करते हैं, परन्तु आ्राषश्यक 
समभने पर भारत सरकार इनके %्रबन्ध में हस्तक्तेष कर सकती 
है। भारतीय नरेश सरकार के परामर्श की प्मघहेलना नहीं 
कर सकते। भारत सरकार जिस नरेश को भअयोग्य या असमथे 
समझे, उसे गद्दी से उतार कर, उसके किसी सम्बन्धी को 
पदारूढ़ कर देती है । यदि किसी नरेश के सन्‍तान न हो तो 
उसे उत्तराधिकारी या घारिस गोद लेने की इज़ाज़त दो जाती 
है | धारिस की नाबालगी ( अल्पावस्था ) की द्वालत में सरकार 
देशी राज्य के शासन का प्रबन्ध करती है। इन रियासतों को 
इस घखात की शझनुमति नहीं रहती कि सरकार की ध्याज्षा बिना 
परस्पर एक दुसरे से, अथवा किसी धिदेशी राप्ट्र से, किसी 
प्रकार का राजनेतिक व्यपद्दार कर सके धअथपषा किसी घिदेशी 
को अपने यहाँ नोकर रख सकें । इन रियासतों की रक्षा का 
'-भार सरकार ने झ्पने ऊपर रखा है, ध्योर इन्हें सरकार की 
स० सा० शा०---७ 
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सद्दायता के लिये कुछु सेना रखनी पड़ती हे। इसके शध्यतिरिक्त 
ये थाडी सी फ़ोन अपनी भ्रान्तरिक शान्ति अथषा दिखावे 
के लिये रख सकती हैं, परन्तु किसी पर चढ़ाई करने, भ्मथषा 
किसी की चढ़ाई से अपने को बचाने के लिये ये कोई फ़ोज 
नहीं रख सकतीं | 


भारत सरकार का नियन्त्रण--सब देशी राज्य भारत- 
सरकार के न्यूनाधिक पअधंन हैं। भारत सरकार का पिदेश 
विभाग उनकी निगरानी किया करता है। यह पिभाग स्वयं 
धाइसराय के श्रधीन है; उसकी सहायता के लिये एक पोलिटि- 
कल सेक्रेटरी, तथा उसके कुछ सहायक रहते हैं | देशी राज्यों में 
से हैदराबाद, मेसर, बड़ोदा, कशमीर, गवालियर झोर सिक्कम, ये 
छः पेसे हैं, जिनका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है। इनमें 
से प्रत्येक की राजधानी में भारत सरकार का पक एक रेजोडेग्ट 
रहता है। देशी राज्य झोर भारत सरकार में जा पत्न-व्यचहार 
झादि हाता है, धद् रेजीडेट द्वारा ही होता है| गेजीडेंट देशी नरेश 
को प्रत्येक प्रावश्यक घिषय पर परामर्श देता रहता हे । 


कुछ राज्य पेसे हैं, जिनके एक एक समुह की एक एक 
पजन्सी' है । प्रत्येक एजन्सी में एक गपनेर-जनरल का 
पुजन्ट, ( 'एजन्ट टू दि गवने र-जनरल' ) या “ए* जी* जी» रहता 
है। यह भारत सरकार के अधीन होता है, झोर इसके अधीन कई 
कई पोलिटिकल एज्न्‍्ट (या छोटे रेजोडेग्ट ) होते हैं। प्रत्येक 
पालिटिकल पञ्णर एक या अधिक देशी राज्यों का कार्य 
करता है। पालिटिकल पजञञन्ट इनके नरेशों को शासन धझआादि 
विषयों में प्रावश्यक परामर्श देते हैं। इन नरेशों ओर भारत- 
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सरकार में जा पन्न व्यवहार शआआादि होता है घह कम्शः पोलिटि- 
कल पजन्ट ओर “प* जी- जी० के द्वारा होता हे । 

जो राज्य प्रान्तीय सरकारों के पझ्धघीन होते हैं, उनमें भी 
पोलिशरिकल एजगट ( या छोटे रेजीडेंट) रहते हैं। किन्तु जहाँ तहाँ 
फैले हुए छोटे छोटे राज्यों या जञागीरों ( 'इस्टेट्स' ) में पजगट का 
कार्य प्रोयः उस कलेक्टर या कमिश्नर को ही सोंपा हुआ रहता 
है, जिसके क्षेत्र में पह राज्य होता है। 


धरार के सम्बन्ध में, निज्ञाम हेदराबाद से पत्र व्यवहार करते 
समय भूत-पूर्ष घायसराय लाड रीडिग ने जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया था, उसका श्याशय यह है कि देशी नरेश अपने 
राज्यों के भीतरो प्रबन्ध में भी स्थपतंत्र नहीं हैं। भारतधघपष में, 
शान्ति ओर सुव्यवस्था रखना साम्राज्य सरकार का, किसी संधि- 
पन्न से नहीं, स्वयं सिद्ध अधिकार है| ब्रिटिश सरकार को जब 
जैसा जेँंचे, धह किसी देशी राज्य के भीतरी प्रबन्ध में हस्तत्तेप 
कर सकती है | 


जाँच कमीशन--ऐसे कगड़ों के पिषय में जो दो या 
अधिक राज्यों में, शअ्रथवा, किसी राज्य ओर किसी प्रान्तिक 
सरकार या भारत सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई राज्य 
भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के भआादेश से 
असन्‍्तुष्ठ ही, घायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता हे, 
जो फगढ़े पाले मामले की जाँच करके धअपनी सम्मति उसके 
सामने उपस्थित करे। अगर पायसराय इस सम्मति को मंजूर 
न कर सके तो धह उस मामले को फेसले के लिए भारत मंत्री के 
. गास भेज देगा । 


१०० सरल भारतीय शासन 


जाँच कमीशन की यह व्यघस्था सन्‌ १६२० ई० से हुई है । 
पर अभी तक इसके प्रयाग का पध्घसर नहीं आाया। 

नरेन्द्र मंडल--पिठले सुधारों के अनुसार, १६२१ से 
नरेन्द्र मंडल ( चेम्बर-आफ-प्रिसेज़ ) नामक एक समिति बनी 
हुई है। इसमें १२० सदस्य हैं। बड़ी बड़ी १०८ रियासतों के 
नरेशों को एक एक प्रतिनिश्चि भेजने का अधिकार है, हझओर १२ 
सदस्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं । शेष ३२५ छोटी रियासत्तों 
को इसमें कोई स्थान प्राप्त नहीं है। जिन विषयों का प्रभाव कई 
रियासतों पर पड़ता हो, झथघा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य 
या ब्रिरिश भारत ओर देशी रियासतों से हो, उन पर इस 
संस्था को सम्मति माँगी जाती है। इसका सभापति षायसराय 
होता है, उसकी पअनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान 
का कार्य करता है। मंडल के नियम, चायसराय नरेशों की सम्मति 
लेकर बनाता दे। मंडल प्रति घष एक छोटी सी स्थायी समिति 
बनाता है, जिससे घायसराय या सरकार का विदेश झोर राज- 
नेतिक पिभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूर्ण थिषयों में 
सम्मति लेता हे । 


मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में है | अधिवेशन प्रायः 
साल में पक बार होता है, उसमें घायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों 
पर ही बादानुघाद होता है। सन्‌ १६२८ ई० तक ध्धिघेशन की 
सघ कारघाई गुप्त रखी जाती थी, शध्यब इस में कुछ दर्शक भी 
उपस्थित हो सकते हैं । 


घबटलर कमेटी की सिफारिदों--सन्‌ १६२७ $० में 
ब्रिरिश भारत के शासन सुधारों के सम्बन्ध में जांच करने के 
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हल बल 


लिए साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। उसी समय, देशी 


रियासतों का ब्रिटिश सरकार से कया सम्बन्ध रहे, तथा उनका 
ब्रिटिश भारत से आ्राथिक सम्बन्ध केसा हो, इस विषय का 
विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त हुई, जिसे उसके सभा- 
पति के नाम पर ' बटलर कमेटी ' कहते हैं। इसने सिफारिश 
की कि देशी नरेशों का ब्रिटिश भारत की श्रायात-कर शझआादि 
उन मद्दों की ञआाय में से कुछ हिस्सा दिया जाय, जिनकी शधाय 
देशी राज्यों की प्रज्ञा से पसूल होती है। इसकी यद्द भी 
सिफारिश थी कि देशी रियासतों का सम्बन्ध भारत सरकार से 
न रह कर सम्नाट से रहे, अर्थात्‌ गवनर-जनरल से न रह कर 
सम्राट प्रतिनिधि घायसराय से रहा करे | 

देशो राज्यों के गुण दोष--देशी राज्यों में कई बात तो 
बहुत अच्छी हैं। वे हमारे स्वराज्य-भोगी प्रदेश हैं । यहाँ हमारे 
प्रबन्ध की परीक्षा होती है योर स्वराज्य की शिक्षा मिलती है। 
जहाँ हमारे अनेक पुरुष-रल्न ब्रिटिश भारत में “ कलेक्टर ” जैसी 
नोकरियों को प्राप्त करने में सहज ही सफल नहीं दंते, देशी 
राज्यों में योग्य भारतीय सजञ्ञन दीघान जैसे उच्च पद को शोभित 
करते हैं | कई राज्यों में श्रनिषाय शिक्ता प्रणाली व्यवह्वत कर दी 
गई है। यहाँ कोई “ आम्स ऐक्ट' नहीं, लोगों को हथियार 
रखने की मनाई नहीं | ब्रिटिश भारत पाश्चात्य सभ्यता दर्शाता 
है तो ये प्राचीन आचार घिचार की छुटा दिखाते हैं । परन्तु इन 
राज्यों में बहुत से दोष भी हैं | कुछ उन्नत या खुधार-प्रिय राज्यों 
को छोड़ कर, उनकी प्रजा को सावेजनिक काये करने की उतनी 
भी स्वाधीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश भारत की जनता को है। 
बहुध! उनमें सावंजनिक मत को दर्शाने पाले समाचार पन्नों का 


' 
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ध्यभाष ही है। अनेक स्थानों में राजा करे से न्याय, और नरेश 
की इच्छा ही कानून है । कर लगाने की निश्चित नोति नहीं, 
प्रजा से कितने ही प्रकार से धन संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार 
खर्च किया जाता है; प्रजा की सुनाई नहीं होती। शिक्ता ओर 
स्वास्थ्य भादि की और भी यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता। 
उपर्यक्त गुणों की वृद्धि तथा दोषों का निधारण होने की 
आवश्यकता है । इसके लिये देशी नरेशों तथा उनके शुभ- 
चिन्तकों द्वारा यथेष्ट प्रथल होना चाहिये । श्रखिल भारतधवर्षीय 
देशी राज्य प्रज्ञा परिषद्‌ जहाँ तहाँ सुधार का शानन्‍दोलन कर 


रही है। 


तेरहवाँ पाठ 
पालिमेंट भोर शासन-सुधार 


“+-+क ३-८ 

हम पहले बता श्राये हैं कि भारतवर्ष के शासन का, 
भारत मंत्रो तथा ब्रिटिश पालिमेंट ओर सम्राट से, घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। इस देश में जे शासन पद्धति प्रचलित है, पह पालिमेंट के 
द्वारा निश्चित की हुई है, घोर घही इसमें सुधार या परिषतंन 
करती है | अब हम तुम्हें सम्नाट ओर पालिमेंट के बारे में मुख्य 
मुख्य बातों के अतिरिक्त यह भी बतलायेंगे कि हमारे देश में 
शासन सुधारों की क्‍या गति है। 


ब्रिटिश पालिमैंट--ब्रिटिश पार्लिमेंट के संगठन में समय 


समय पर परिषर्तन होता रहा है। इसके प्रधान प्ंग तीन हैं:--- 


पार्लिमेंट श्लोर शासन-सुधार १०३ 
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(१ ) बादशाह (या रानी), जा भारतवषष का सम्नाद (या 
साम्राज्षी ) है। (२) ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा ( 'हाउस-धाफ- 
कामन्स' ) झोर (३) ब्रिटिश सरदार सभा ( 'हाउस-आफ- 
लाड स ) । ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा में लगभग छः सो सदस्य होते 
हैं, ये से साधारण द्वारा प्रति पाँचवें घ्ष निर्वाचित होते हैं। 
ब्रिटिश सरदार सभा में लगभग सात सो सदस्य होते हैं, इनमें 
से अधिकांश घंशागत, तथा कुछ पादरी झौर जज होते हैं। 
पालिमेंट की दोनों सभाझ्ों में से मुख्य भ्रध्रिकार प्रतिनिधि- 
सभा के है; सरदार सभा को तो केघल संशोधन सम्बन्धी 
अधिकार हैं, वे भी एक परिमित सीमा तक | 


बादशाह के शासन काये में, कानून की द्वष्टि से सर्वोच्च 
तथा धपरिमित अधिकार हैं, परन्तु प्रायः पद उन्हें व्यवहार में 
नहीं त्ताता । उसे परामश देने के लिये एक गुप्त सभा शअर्थात्‌ 
“ प्रिथी कोंसिल ” रहती है। इसके सदस्यों को बादशाह स्वयं 
नियत एवं बर्खास्त करता है। गुप्त सभा की पक जुडिशल 
( न्याय सम्बन्धी) कमेटी को भारतषषे, उपनिवेशों तथा पादरियों 
की अदालतों के फ़ेसलों की श्रपीत्त सुनने का अधिकार 
है | गुप्त सभा के कुल सदस्यों की संख्या ३०० से ऊपर हो जाती 
है। परन्तु प्रायः छः सदस्यों की उपस्थिति में ही काम हो सकता 
है। सम्राट की परिषद कहने से इसी सभा का श्राशय लिया 
जाता है । 


गुप्त सभा के बहुत बड़ी होने के कारण, बादशाह को 
सलाह देंने क। काम प्रधिकांश में मंत्री मंडल करता है। शासन 
कार्य के लिये भिन्न भिन्न घिभागों के लगभग पचास मंत्री 
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( ' मिनिस्टर ') होते हैं, इनके समृह को मंत्री-दल कहते हैं। 
कुछ मुख्य मुख्य घिभागों के मंत्रियों की एक पन्तरंग सभा होती 
है, इसे मंत्री-मंडल ( “केबिनेट ”) कहते हैं। मन्त्री मगडल को 
ब्रिटिश राज्य चक्र की घुरी समभकना चाहिये। यह सब शासन 
काथ का उत्तरदायी है| इसमें प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त लगभग 
२० भन्त्री रहते हैं। काई मन्त्री मगठड॒ल उस समय तक रहता हे, 
जब तक कि पालिमेंट में उसकी नीति के समर्थन करने घाल्नों 
का बहुमत हो। जब एक मन्त्री मंडल त्याग पत्र देता है तो 
बादशाह दूसरा मन्त्री मंडल बनाने के लिये किसी दूसरे राज- 
नीतिक्ष को बुलाता है। ध्गर यह राजनीतिज्ञ अपने काय॑ में 
सफल हो जाय तो इसे प्रधान मन्त्री बना दिया जाता है। 

प्रधान मन्त्री, मनन्‍्त्री मंडल के अधिवेशनों में सभापति होता 
है। वह सरकार की नीति ठहराता है शोर पिधिध विभागों की 
निगरानी करता है। भारत मन्त्री भी मंत्री मरडल का एक सदस्य 
होता है। जेसा कि पहले कहद्दा गया है, इंगलेंड का बादशाह सब 
काम, अपने मंत्रियों को सलाह से करता है, ओर राज्य प्रबन्ध 
के लिये मनन्‍्त्री हो उत्तरदायी होते हैं; ज्ञिन प्रस्तावों को पालिमेंट 
स्वीकार कर लेती हे, उन पर बादशाह हस्तात्तर कर देता हे, 
कोर वे क़ानून बन जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि इंगलेंड नरेश 
भारतवर्ष का सम्राट है, इस देश का शासन-सूत्र षास्तघ में 
पालिमेंट के हाथ में हे। सम्नाट के अधीन होने का अथ, 
पालिमेंट के ही अधीन होना है । 

अँगरेज़ों का भारतवर्ष से सम्बन्ध--अब हम तुम्हें 
यह बतलायेंगे कि पालिमेंट का भारतवर्ष के शासन से जे 
सम्बन्ध है, घद किस समय से, तथा किस प्रकार हुआ | 


पा६लिमेंट ध्योर शासन-सुधार १०४ 


#िटटध५+ थ ८ +ीज 5 45 ञ्ट जी हट ही 


# छल 


मेाटे हिसाब से भारतीय इतिहास में अँगरेजों का समय 
पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है :-- 


१---सन्‌ १६०० से १७४७ ६० तक, लगभग डेढ़ सो घथ। 
इस समय में अंगरेज्ञी ईस्ट इगिहया कम्पनी ने भारतघ में 
शपने व्यापार की वृद्धि की । 


२---सन्‌ १७५४७ से १८५७ ईं० तक, सो घर्ष । इस समय 
में कम्पनी के राज्य का पिस्तार हुआ | सन्‌ १५४७ ई० में कम्पनी 


के शासन का अन्त हुआ, झोर ब्रिटिश पालिमेंट ने भारतीय 
शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले त्तिया । 


३--सन्‌ १८४८ से १६१६ ई० तक, लगभग साठ धर्ष । 
इस समय में शिक्षा का कुछ प्रचार हुआ । सन्‌ १८८७ ई० से 
स्थानीय स्घराज्य का काये क्रमशः बढ़ाया गया। शासन प्रबन्ध 
में कुछु सुधार हुए । 

४--सन्‌ १६१६ ३० से १६३५ ई० तक । इस समय में 
शासन सुधार, उत्तरदायी शासन नीति का व्यवहार, शोर 
स्वराज्य-प्राप्ति के लिये जनता का ञआन्‍न्दोलन हुआ । 

५--सन्‌ १६३५ ६३० से संघ शासन योजना, प्रान्तों को 
* स्घराज्य | । 

पालिमिंट का प्रबन्ध--पार्लिमैंट सन्‌ १७७३ ई० से 
प्रति बीसवें बषं, भारत के सुशासन के लिये कानून बनाती 
थी । परन्तु शासन-<यचस्था में भारतवासियों का कुछ हाथ न 
रहा | सन्‌ १८४८ ई० में पालिमेंट की सम्मति से इंगलेंड की 
रानी घिक्टारिया ने भारतीय शासन सम्बन्धी सब अधिकार 
अपने हाथ में ले लिये ध्मोर राजकीय घोषणा द्वारा, यह प्रतिज्ञा 
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की कि हम देशी राज्यों के अभ्रधिकारों की रतक्ता करंगे, प्रज्ञा के 
धार्मिक धिचारों में हस्तक्तेप न करेंगे, जाति या धर्म का पत्तपात 
न कर सब को याग्यतानुसार नोकरियाँ दंगे, तथा सब से ब्रिटिश 
प्रजा के समान व्यवष्टार करेगे। 


उसी घर में “भारतव् को बेहतर तरीके से शासन 
करने ” का कानून पास हुआ । इसके अनुसार भारतवष के 
लिये पक राज-मन्त्री (भारत भनत्री ) ओर उसकी कोंसिल 
( इंडिया कोंसिल ) की सृष्टि हुईं। इनका पर्णन पहले किया 
जा चुका है। 

पिछले अस्सी घर्षा में यहां समय समय पर कुछ शासन 
सुधार हुए तथा जनता की राजनेतिक श्वाकांत्ताएँ बढ़ीों। सन्‌ 
१६१४ ई० में योारपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ | उंसमें भारतषष 
ने जन धन से महान सहायता को । तब से यहाँ जागृति की नयी 
लहर पेदा हो गयी । स्घराज्य की माँग अधिक उद्च ओर स्पष्ट 
सस्‍्थर से की जाने लगी । इसके फल-स्घरूप सन्‌ १६१६ इ« में 
यहाँ कई खुधार येाजना तेयार की गयीं, झोर भारत सरकार ने 
इस घिषय में ब्रिटिश सरकार से पत्र व्यघह्दार किया। 

ध्यन्ततः २० अगस्त १६१७ को ब्रिटिश प्रतिनिधि सभा में 
भारत मन्त्री ने नवीन नीति की घोषणा की, जिसकी मुख्य 
बातें यह हैं :-- 

१--भारतवर्ष में शासन नीति का लक्ष्य उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना है। 

२--इसकी प्राप्ति के लिये भारतवासियों को शासन कार्ये 
के प्रत्येक भाग में क्रशः अधिकाधिक भाग दिया जाय । 


पालिमेंट और शासन-सुधार १०७ 
३--भारतवषे ज्ञो उन्नति करे, बह ब्रिटिश साम्राज्य का 
भाग रहते हुए ही करे । 


४--भारतव्ष की राजनैतिक उद्नति क्रमशः, मंजिल द्र 
मंजिल ही हो सकती है । 


५---प्रान्तीय सरकारों के आझानतरिक शासन के लिये भारत 
सरकार से अधिकाधिक स्घतन्त्र किया ज्ञाय | 


६--उन्नति-क्रम के समय हझभयोर सीमा का निर्णय ब्रिटिश 
सरकार शोर भारत सरकार करेंगी। 


इस नीति के अनुसार पिछुला खुधार कानून सन्‌ १६१६ 
ह० में बना । इसका उद्देश्य भारतघासियों को उत्तरदायी शासन 
का अधिकार देना था। # इससे भारत मन्त्री के घिभाग में कुछ 
ध्ंतर नहों ध्याया, एक हाई कमिश्नर नियत किया गया, जे। भारत 
सरकार की ओर से इड्लेंड में एजन्ट का कार्य करे। उत्तरदायी 
शासन केन्द्र में आरम्भ नहीं किया गया, भारत सरकार ब्रिटिश 
पालिमेंट के प्रति ही उत्तरदायी रही । भारतीय व्यवस्थापक 
मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, ओर उसमें एक की 
जगह दो सभाएँ की गयीं, भारतीय व्यवस्थापक सभा ओर 
राज्य परिषद्‌ । उत्तरदायी शासन केषल नो प्रान्तों में, ओर घद्द 
भी कुछ पंश में, आआारम्भ किया गया। प्रान्तीय व्यवस्थापक 
परिषदों के सदस्यों की, एवं मतदाताहञ्ओों की संख्या बढ़ी। इन 
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*# उत्तरदायी शासन पद्धति का तात्पयं यह है कि प्रबन्धकारिणी 
के सदस्य, प्रजा प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों, भौर वे उनके द्वारा 
हटाये भी जा सके | 
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सुधारों के श्रमुसार हो इस समय केन्द्रीय शासन का स्घरूप 
निर्धारित है जा पहले विस्तार-पूषंक बताया ज्ञा चुका है। प्रार 
का शासन अब बदल गया है, वह सन १६३५ ई० के विधान के 
अनुसार है । इसका भी पहले घर्णन किया ज्ञा चुका है | 

नवीन शासन विधान--सन्‌ १६१६ ६० के घिधान में 
ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस घब के भीतर एक कमीशन 
नियत हा, ओर पघह इस बात को रिपोर्ट करे कि उस समय जो 
उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्रचलित हो, उसे कहाँ तक बढ़ाना, 
बदलना या घटाना ठोक है। तदसुसार ' साइमन कमीशन ' सन्‌ 
१६२७ ई० में नियुक्त हुआ | इसके सातों सदस्य अँगरेज़ थे, आर 
ये भी अनुदार विचार वाले। इस कमीशन को रिपोर्ट सन्‌ 
१६२६ ई० में प्रकाशित हुई । पश्चात्‌ सन्‌ १६३० से ३२ ई० तक 
लन्दन में तीन बार “ गोलमेज सभा ' हुई, इनमें से केवल दूसरी 
में कांग्रेस ने, महात्मा गाँधी को भेज कर भाग लिया। गोलमेज 
सभाञों तथा विधिध कमेटरियों के परिणाम -स्घरूप शासन 
सम्बन्धो प्रस्ताव 'एवेत पत्र ' में प्रकाशित किये गये। ओर, यह 
श्वेत पत्र पालिमेंट की दोनों सभाओं को संयुक्त कमेयी के सामने 
विचारा्थ उपस्थित किया गया | इस पर पालिमेंट ने सन्‌ १६३५ 
हैं० के भारतीय शासन विधान की रचना की | पहले इसका, 
प्रान्तों सम्बन्धी भाग ही अमल में लाया जाने लगा है। विधान 
का उद्देश्य भी प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना बतप्या गया है। 
केन्द्रीय शासन के लिये संघ शासन को आयोजना की गयी हे, 
यह अभो कार्य में परिणत नहों हुआ है; इसके सम्बन्ध में अगले 
पाठ में लिखा जायगा | 

पालिमेंदट का, भारतीय शासन से सम्बन्ध-- 
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पहले बताया जा चुका हे कि भारतथ् पर ब्रिटिश पालिमेंट 
का प्रभुत्थ है। इंगलेगड का बादशाह भारतवर्ष का सम्राट 
कहलाता है, ओर ब्रिटिश मंत्री मंडल का एक सदस्य भारत मंत्री 
यहाँ के शासन कार्य का निरीक्षण तथा नियंत्रण करता है। 
पाल्रिमेंट का भारतवषध के शासन से सम्बन्धी निम्न लिखित 
है :-- 

(१) वह भारतवर्ष की शासन पद्धति निश्चित करती 
है, प्रचलित शासन पद्धति की जाँच के लिये कमीशन नियुक्त 


करती है, तथा उसमें परिघतंन करने के घास्ते नया घिधान 
बनाती हे । 


(२) भारतघ्ष के आय-व्यय का अनुमान पत्र तथा इस 
देश की उन्नति का निधारण प्रति वर्ष पालिमेंट के सामने 
उपस्थित किया जाता है, इस अघसर पर सदस्य भारतीय शासन 
पद्धति की आलोचना कर सकते हैं । 


(३ ) पालिमेंट की दोनों सभाश्मों के कुछु सदस्यों की एक 
कमेटी है, जे भारतवर्ष सम्बन्धी घटनाओं की जानकारी प्राप्त 
करती तथा, पातिमेंट को उनके सम्बन्ध में परामशं देती है । 


(४ ) भारत मंत्री का वेतन त्रिटिश कोष से दिया जाता 
है, अतः ब्रिटिश बजट की इस मद्द पर घिचार करने के समय 
पालिमेंट में भारतीय विषयों की चर्चा होती है । 


( ५ ) पालिमेंट के अधिवेशन में, उसके सदस्य कभी कभी 
भारतघ् सम्बन्धी प्रश्न पूछते, ओर प्रस्ताव करते हैं। 

साधारणतया पालिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतधर्ष 
सम्बन्धी विषयों में घिशेष दिलचस्पी नहीं लेते; उनका इस देश 
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सम्बन्धो ज्ञान भ्रत्यव्प होता है, भ्रोर उन्हें इंगलेगड तथा ब्रिरिश 
साम्राज्य की पिधिध समस्याओं को साचने से बहुत कम 
अधकाश मिलता है । 


बा 3“ 3 डा 


चौदहवाँ पाठ 
संघ शासन 
ना क# ३--- 


पिछुले पाठ में यह बताया जा चुका है कि सन्‌ १६३५ ई० के 
विधान के अनुसार भारतषष के केन्द्रीय शासन का स्वरूप संघ- 
शासन रखने का निश्चय किया गया है| उसे समभने के लिये 
पहले यह जान लेना चाहिये कि संघ किसे कहते हैं । 


जब कुछ राज्य श्रात्म-रक्ता या आथिक श्रथवषा राजनेतिक 
उन्नति के लिये अपनी सेना, मुद्रा या व्यापार श्मादि विभागों 
का प्रबन्ध सामुहिक रूप से करना चाहते हैं, आर इस उद्देश से 
धपना संगठन करते हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने ध्यपना 
संघ ( फ़ेडरेशन ) बनाया | 


संघ शासन में, संव्रान्‍्तरित राज्यों की सरकार अपने शभ्रपने 
राज्य सम्बन्धी धर्म, शिक्षा आदि विषयों में स्वाधीन रहती हैं । 
ऐसी शासन पद्धति श्रास्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य प्रमरीका, ओर 
जमेनी भादि में प्रचलित है। यह उन देशों के लिये अधिक उपयुक्त 
हाती है, जिनका विस्तार बहुत हो, जहाँ के विषिध भागों के 
निवासियों की श्रावश्यकताशों, भाषा, रहन-सददन, ओर रीति 
रस्म झआादि में बहुत भिशन्नता हो; कारण, इस शासन पद्धति के 
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अनुसार घिणषिध राज्यों को अपने अआान्तरिक शासन अबन्ध में 
यथेष्ट स्वतन्त्रता होती है। ये झपनी झाय का कुछ भाग श्रोर 
अपने कुछ अधिकार संघ सरकार को देती हैं, जो इन 
राज्यों के पारस्परिक भकगड़े मिटाने, तथा उनकी शआपक्ति से 
रतक्ता करने के अतिरिक्त, सावदेशिक हित सम्पादन करने का 
कार्य करती है । 


भारतीय संघ निमोण; समय ओर हर्ते--नवीन 
विधान में बताया गया है कि भारतघष्ष में संघ्र निर्माण की 
घोषणा सप्राट द्वारा उस समय की जायगी, अब कि पालिमेंट 
प्रस्ताव करके उससे इस कार्य के लिये निवेदन करेगी; आर, जब 
इतने देशी राज्य संघ शासन को स्वीकार कर लेंगे, जितने 
राज्यपरिषद्‌ ( कोंसिल-पाफ़-स्टेट ) के कम से कम ५२ सदस्य 
चुनने के ध्यधिकारी हों, शोर जिनकी जन-संख्या, देशी राज्यों की 
कुल जन-संख्या की कम से कम शझाधी हो । 


विधान में मुख्य मुख्य देशी राज्यों की पृथक पृथक्‌ तथा 
शेष की इकट्ठी ज़न-संख्या दी हुई है, कुल जनसंख्या ७,५६,८१,६१२ 
मानी गयी है। इस प्रकार जब संघ में ३ करोड़ ६५ लाख के 
लगभग जन-संख्या पाले राज्य सम्मिलित द्ोना स्वीकार कर 
लेंगे, तब संघ का निर्माण होगा | परन्तु यद्यपि हेद्राबाद, मेखूर 
शगादि सात शआाठ बड़े बड़े राज्यों के मिलने से भी जन संख्या 
वाली शर्त पूरी हा सकती हे, पर इससे संघ निर्माण नहीं होगा; 
संघान्तरित होने वाले राज्य इतने होने चाहिये कि उनके नरेशों 
को राज्य परिषद्‌ में कुल मिलाकर ५२ सदस्य चुनने का शअ्धिकार 
हा उपयुक्त दोनों शर्तें पूरी होने के अतिरिक्त, संघ निर्माण होने 


श्र 


रह सरल भारतीय शासन 

के लिये यह भी आवश्यक है पालिमेंट इस सम्बन्ध में सम्राट से 
निवेदन करें । सम्भधतः रद्द व्यवस्था इसलिये की गयी है कि 
पालिमेंट पहले यह देखल कि देशी राज्यों का संघ के प्रति कण 
रुग्य है, ग्रोर भारतवर्ष की राजनेतिक तथा श्राथिक स्थिति 
ऐसी है या नहीं कि संघ सफलता-पू्ंषक कार्य कर सके । 


किसी देशी राज्य का, संघ में सम्मिलित होना उस समय 
समझता जायगा, जब सम्राट उस राज्य के नरेश द्वारा किया 
हुआ। शर्त नामा (इन्स्टरूमेट-आफ-पक्से शन) स्वीकार कर लेगा। 
शतनाम में नरेश ध्पनी ध्यार से, तथा अपने धारिसों और 
उशराधिकारियों की शोर से यह सूचित करेगा कि यह संघ में 
सम्मिलित होना स्थोकार करता है, ओर, यह स्घीोकार करता है 
कि उसके राज्य के भ्रन्द्र खास ग्वास बातों की व्यपस्था षहदद 
स्थयं न करके सप्ताट, गधनेर-अनरल, संघीय व्यधस्थापक मंडल, 
संघ्र न्यायालय शोर संघीय रेलवे 'झाथारिटी ' करें। नरेश इस 
शलनाम से अपने ऊपर यह उत्तरादित्व भी लेगा कि शासन 
विधान की, शतननामे सम्बन्धी बातों का उसके राज्य में ठीक 
तरह पालन किया जायगा। 


संघ शाप्तन में होने वाले परिवर्तन--संघ का 
निर्माण हो जाने पर भारत मंत्री के भारतीय शासन सम्बन्धी 
घधिकारों में तथा केन्द्रीय सरकार झोर केन्द्रीय व्यवस्थापक 
मंडल के स्वरूप प॒व्॑ अधिकारों में श्स्तर हो ज्ञायगा । संघ 
शासन को लक्ष्य में रख कर ही संघ न्यायालय की व्यवस्था 
की गयी है| इनका संखित परिचय नीचे दिया जाता है। 


मारत मसंश्री--भारतवर्ष में संघ की स्थापना हो आने 
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के बाद, भारत मंत्रों की सभा प्र्थात्‌ इंडिया कोंसिल तोड़ दी 
ज्ञायमी | हाँ. भारत मंत्री के कुछ परामणदाता रहा करंगे, 
उनको संख्या तीन से कम आर 5: से ध्यधिक न होगी; उनकी 
नियुक्ति पह स्थयं करेगा। भारत मन्जी आर उसके परामण्शं- 
दाताओं तथा उमूके विभाग के कर्मचार्यों का बेतन प्रौर 
भक्ता, तथा श्रन्य खच्च त्िटिण सग्कार के काप से दिया जायगा। 

नवीन घिधान के प्यनुसार जिन पिपयों में गवनर-ज़नरत्त 
का अपनी मर्जी या व्यक्तिगत निणंय के अनुसार काय करना 
होगा. उनमें घह भारत मन्‍सत्रो के नियंत्रगा में रहेगा, झौर उसके 
द्वारा समय समय पर दो जाने घालो प्याक्षाओं का पाततन करेगा । 

प्रान्तों के गधनगों का जिन बिचयों में पह्पना मर्जा या 
व्यक्तिगत निराय के पझन॒सार काय करना होगा, उनमें भी भारत 
मन्त्री का ही नियंत्रगा रहेगा. हाँ, यह नियंत्रगा गवनर-जनरत्त के 
हारा दागा। 


संघ छासन ओर केन्द्रीय सरकार--संघ निर्माण 
होने के बाद, सम्राट का प्रतिनिश्ि, ब्रिटिण भारत के शासन 
सम्बन्धी घिपयों में गधनर जनरल, श्रोर देशी राज्यों के शासन 
प्रबन्ध में घायसरगाय होगा। दोनों पदों पर नियुक्तियाँ सप्लाट द्वारा 
हुष्पा करेंगी, ओर सम्राट को दोनों पदों के लिये एक ही व्यक्ति 
नियुक्त करने का भी धअधिकार होगा । 

इस समय जो शासन कार्य कॉसिल-युक्त गधनर-जनर्तत के 
नाम से हाता हैं, घह फिर गधनर-ज्ञनरल के ही नाम से होंगा। 
उसका पक मंत्री मंडल ( 'कॉमिल-श्याफ-मिनिस्टस' ) हागा । यह 
मंडल उसे, उसके विशेषाधिकारों का छोड़ कर धन्य धिषयों में, 
स्पू० भा० शा०----पर 


११७४ सरल भारतीय शासन 
सहायता या परामर्श देगा | इसमें अधिक से भ्रधिक दस मंत्री 


होंगे । 


देश रक्ता ध्र्थातर सेना, धर्म ( ईसाई मत ), पर-रा प्र, तथा 
अंगली जातियों के विषय के प्रयन्ध में गषनर-जनरल ध्यपनी मर्जों 
के झानुसार कार्य करेगा। इनमें मंत्रियों का परामर्ण नहीं लिया 
जायगा । इनके सम्बन्ध में गषनर-जनरल को सद्दायता देने के 
लिये ध्रधिक से झ्धिक तीन सलाहकार ( 'कोंसिलर' ) रहेंगे । 


निश्ललिखित विषयों के लिये गषनर-जनरल पिशेष रूप से 
उस्त रदायी हंगा, इनके सम्धन्ध में यह ( मंत्रियों की सलाद के 
विरुद्ध भी ) पश्रपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार काय कर 
सकेगा :-- 

(१) भारतवच या इसके किसी भाग के शान्ति-भंग का 
निवारण करना । 

(२) संघ सरकार की श्राथिक स्थिरता झोग साख को 
सुरत्तित रस्बना। [ गवनर-जनरल को इस काय॑ में सहायता देने 
के लिये एक आधिक परामशंदाता ( 'फाइनेन्शल पेडवाइज़र' ) 
होगा । ] 

(३) पेसे कार्य को रोकना, जिससे इंगलेंड या बर्मा से 
भारत में झाने धाले माल के सम्बन्ध में भेद नीति का व्यधहार 
ह्टो। 

( ४ ) अव्प-संख्यकों के उच्चित द्ितों की रत्ता करना । 

( ५ ) बतंमान तथा भूत-पूष सरकारी कर्मचारियों झोर उन 
के अआ्राश्िितों के उद्ित दिलों की रक्षा करना | 

( ह ) संघीय कानूनों के सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था 
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कर 


करना कि व्यापारिक धोर जातिगत विषयों के भेद भाष या 
पत्तपात पाले कानून न घने । 


(७) देशी राज्यों के झ्रधिकारों तथा उनके नरेशों के 
अधिकारों पध्यौर मान-मर्यादा की रक्ता करना | 


पेडबाकेट-अनरल संघ सरकार को श्रायश्यक कानूनी 
विपयों में परामएणं देगा, शयोर वह बिरिश भारत के, तथा संघ में 
सम्मिलित देशी राज्यों के न्यायालयों में पेरषी कर सकेगा । 


सन १६३५ ६० के पिधान से प्रान्तीय सरकारों पर भारत 
सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम शोर विशेष दश्शाध्मों में होगा, 
साधा रणतया वे प्रपने भ्रपने स्षेत्र में बहुत कुछ स्पाधीन होंगी। 
गधनर ध्मपने विशेषाधिकार के प्मनुसार किये हुए कार्यो के 
सम्बन्ध में भारतमंत्री के अधीन शोर उसके प्रति उत्त रदायी होंगे, 
हाँ, ज़सा कि पहले कद्दा गया है भारतमन्त्री का यह नियंत्रण 
गवन र-जनरल द्वारा होगा। 


केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल--सन्‌ १६३५ ६० के चिधान 
के ध्यनुसा र, संघ का निर्माण हो जाने पर भारतयर्ष के केन्द्रीय 
कानून बनाने पाली संस्था का नाम संघीय व्यवस्थापक म॑डत्त 
( 'फीडरल लेजिस्लेचर' ) हागा। उसमें दो सभाएँ होंगी, 
राज्य परिषद्‌ ( 'कोंसिल शझाफ-स्टेट ' ) भोर संघीय व्यवस्थापक 
सभा ( ' फीडरल पेसेम्बली ' )। राज्य परिषद्‌ में २६३० सदस्य 
होंगे :--१५६ ब्रिटिश भारत के, झोर १०४ देशी राज्यों के। यह 
एक स्थायी संस्था धोगी, इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे 
ब् चुने जाया करेगे। बव्रिटिण भारत के सदस्यों में से २४० अनता 
द्वारा निर्षाचित श्योर ६ नामजद होंगे । 


» चिछ 
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संघरीय व्यवस्थापक सभा में ३७५ सदस्य होंगे, २५० व्रिटिश 
भारत के ओर १२५ देशी राज्यों के | व्रिटिण भारत के सदस्यों 
का चुनाथ प्रप्रस्यक्ष होगा--प्रान्तां की व्यवस्थापक सभाश्रों 
( ऐसेम्बली ) के सदस्यों द्वारा, प्रति पचियें घप होगा। 

दोनों सभाओं में देशी राज्यों की आर से खिये जाने खात्त 
सदस्य निर्वान्चित न होकर नरेणों द्वारा निर्धारित हिस्ताय से 
नियुक्त हुआ करेंगे । निधारित नियमों तथा सीमा को ध्यान में 
रखते हुए संघोय व्यवस्थापक मंडल समम्त ब्रिटिण भाग्तन, या 
उसके किसी भाग के लिये, या संघ म॑ सम्मिलित देशी गाज्य के 
लिये. कानन खना सकेगा | कुछ विषय ऐसे हें, जिनके मसबिदे 
या संशोधन गधघनेर-जनरत्त की स्वीकृति बिना मंडल में उपस्थित 
नहीं किये जा सकंगे। गघनर-जनग्त्त चाहे ता घह मंडत्त में 
स्थीकृत प्रस्ताध तथा कानन को पम्बयोकार कर सकेगा. धअथवषा 
उसे सम्राट की म्थीकति के लिये रस सकेगा | 

धनुमानित प्राय-व्यय का नक्शा दोनों सभाश्ां के सामने 
उपस्थित किया जाया करेगा. परन्तु जसा कि श्राज़ ऋल है 
मंडत्त को व्यय की कितनी ही मदों पर मत देने का अधिकार 
न होगा । व्यय की जिन महं पर मंडल को मत देने का प्धिका ९ 
हीगा. यदि उनमे से किसी के सम्बन्ध में उसकी सभाश्मों मं मत 
भेद हो तो दोनों सभाश्मा की संयुक्त वेंठक में बहुमत से ज्ञों 
निगाय होगा. घह माना जायगा। गधघनर-जनरत्त को अधिकार 
होगा कि यदि सभाओं ने व्यय की कोई मांग स्वीकार नहीं की. 
या घटा कर स्थीकार की, तो वहद्द ग्रावधश्यकता समभने पर 
अपने विशेषाधिकार से रद्द की हुई या घटायी हुई माँग की पति 
कर सकेगा। 


संघ शासन ११५७ 


गधनर-जनरत (१) संघीय व्यवस्थापक मंडल के 
अ्रयवकाण के समय आइडिनेस ( अस्थायी कानून ) घना सकेगा. 
(२ ) अपने उत्तरदायित्व के घिचार से श्रावश्यक समझने पर, 
कुछ दर्शाओं में. मंडल के काय-काल में आडिनस बना सकेगा, 
झकझोर ( ३ ) विशेष दशाओं में, घह स्थायी रूप से भी मंडल की 
इच्छा के घिरुद्ध कानून बना सकेंगा। 


संघ न्यायालय--नतवोन विधान से प्र, भारतवप के 
भिन्न भिन्न भागों + उची अदालनतें हाईकोर्ट थो | प्यव भारतवर्ष 
भर के लिये एक सर्घानह्य न्यायालय ' संघ स्यायातय  ( फीडरल 
काट ) का भी शआ्आयोजन किया गया है। इसे शासन घिधान 
के नियम! का वास्तविक अथ निश्चित करने का भी शअधिकार 
हैं। इसको. संघ ओर संघानतरित देशों राज्यां सम्बन्धी बातें, 
यहां संघ को स्थायना हाने पर अमल में आपंगी | यह न्यायालय 
देहली पं होगा । इसके प्रधान जज को भारत का चाकफ जस्टिस 
कहा जायगा | इसके घअतिरिक इसमे श्यावश्यकतानुसार 
साधारगातः कः तक जज रहेंगे। सब जर्जा की नियुक्ति सम्राट 
द्वारा की ज्ञायगी | 


संघ न्यायालय के दो भाग हंगे :---'आरिजिनल' श्यौर 
अपोल भाग । मंध प्रान्तां और देशी राज्यों का परस्पर में काननों 
ग्रधिकार सम्बन्धी मत-भेद हाने पर उस्र का फैसला संघ 
न्यायालय के झारिज्ञितल भाग में होगा | श्पील भाग में प्रिटिण 
भारत के द्वाईकार्टा के ऐसे फसलों को अपील हा सकेगी, जिनके 
विषय में हाइकाट यह तस्सरीक करदे कि इन में शासन विधान 
की व्याख्या सम्बन्धी कोई महत्व-पूर्ण कानूनी प्रश्न आता 
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है।# गवर्म र-जनरल जिस सा्थजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न 
पर इस न्यायालय की सम्मति लेना चाहे, उस पर उसे सम्मति 
दी आयशगी | 


संघ न्यायालय के फेंसले की शभ्यपील इंगलेंड की प्रिषी 
कॉसिल में हा सकती है। ध्यपील सुनने का काम, प्रिधी कोंसिल 
के कानून में निपुण कुछ सदस्यों की एक जूडीशल कमेटी करती 
है। इस का निर्णय सप्नाट का निर्णय माना जाता है। इसकी 
कहीं ध्यपील नहीं हा सकती । संघ न्यायालय द्वारा तथा प्रिषी- 
कोन्सिल के फेसलों से खूछित किया हुध्या कानन ब्रिटिश 
भारत के सब न्यायालयों में मान्य होगा | 


# भारतयर्ष के हाईकोटो के हाईकोटो तथा उनके अजीम दीवाबी और फेजदारी 
अदास्ततों के विषय में, एवं सेना, पुलिस जेल झादि राज्य के अम्य कार्यों 
के सम्बन्ध में हमारी 'भागरिक शिक्षा' पुरस्क में सिखा गया है । 
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उदार 
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लेसंस, सरकारी अ्रनुमति 
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प्रान्तीय सरकार, प्रान्तिक सरकार 
स्थानीय स्वराज्य 
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बहुमत 

आदेश 
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स्थानान्तर गमन 

फौज, सेना । सैनिक, फौजी 
मंत्री 

प्रधान मंत्री 

मंत्री दल 

ग्रल्प वयस्क, नाबालिग 
नाबालगी, अल्प वयस्कता । श्रल्प मत 
एम० एल० ए० ( भारतीय व्यवस्था- 
प्र सभा का सदस्य ) 
राज़तंत्र 

स्वदेश 

मातृ-भूमि 

म्युनिसिपैलिटी 

विद्रोह, गदर 

राष्ट्र निर्म्माण 

राष्ट्रीय आन्दोलन 
राष्ट्रीयीरण 

राष्ट्रीयता 

देशी राज्य, देशी रियासतें 
जल सेना 

नामजद सदस्य 

उम्मेदवारी का प्रस्ताव-पत्र 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त॒ 


चुंगी, शुल्क 
सरकारी, अधिकारी, सरकारी कमंचारी 
विरोधी दल 
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अ्रस्थायी क़ानून, श्रार्डिनेन्स 
कागजी मुद्रा 

सर्वोच्च शक्ति 

पार्लिमैंन्ट 

पार्तिमेंट की दोनों सभाएँ 


दल 

दंड विधान 

जनता 

स्थायी बन्दोबस्त 

भूठे नाम से काम करना 
वादी, मुद्दई 

पुलिस 

राजनैतिक, राजनीतिक 
पोलिटिकल एजन्ट 

राजनीति 

मत देना । मत देने का स्थान 
सावंजनिक नियंत्रण 

प्रजा-प्रिय सरकार 

सभापति, श्रध्यक्ष 

प्रधान मंत्री 

भारतीय नरेश, भारतीय राजा महाराजा 
प्रिबी कॉसिल, गुप्त समा 
शाही घोषणा 

रक्षा | व्यापार-संरक्षण 

प्रान्त 

प्रान्तीय ( प्रान्तिक ) स्वराज्य 
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सरकारी ऋण, सावंजनिक ऋण 
सरकारी नौकरियों 
सरकारी निर्माण कार्य 
याग्यता 

रानी 
कोरम 

जाति 

कर-दाता 

सुधारशाला 
लगान, किराया 

प्रतिनिधि 

दमन 

अ्रनुसंधान 

रक्षित विषय 

आपत्काल सेना 

सुरक्षित कोष, रिजव फंड 
रेजीडेंट । निवासी 

प्रस्ताव 

सरकारी मन्तव्य 
उत्तरदायी सरकार 
निर्वाचन अफसर 
मालगुजारी, माल। (सरकारी) आय 
क्रान्ति 

जन्म-सिद्ध श्रधिकार 
शाही 

भारतीय जल सेना 
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बन्दोबस्त 

साम्यवाद 

स्थायी समिति 
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निरीक्षक, सुपरिंटेन्डैट 
अतिरिक्त कर 
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राजद्रोह 
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नज़राना, खज़िराज 

समिति, ट्रस्ट । धरोहर 

स्व सम्मत 

विश्व-विद्यालय, विद्यापीठ 
निषेध, रद्द करना 
उपसभापति, वाइस चेयरमेन 
उपसभापति, वाइस -प्रेसीडेन्ट 
वाइसराय 
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मतदाता, “वोटर ? 


एगंगा०त ७५ 7१५ 26४ 8 5प्4प0 & (6 'पि॥।078) 27655, 0॥8808( 


भारतीय राज्य शासन 


पृष्ठ संख्या १८० ] [ मूल्य ।॥) 
( मध्यप्रान्त के हाई स्कूलों की दसवीं पोर ग्यारद्दषीं 
श्रेणियों के लिये स्वीकह्षत ) 
तेखक 


भारतीय शासन, भारतीय जाग्गति, नागरिक शिक्षा, श्रौर 
सरल भारतीय शासन, आदि के रचयिता 


'मगवान दास केला 


इसमें कम्पनी के समय से लेकर सन्‌ १६३५ ६० तक की 
राजनैतिक घटनाशों का, तथा भारतीय शासन पद्धति का सरल 
भाषा में घर्ण न किया गया है | इसमें २३ घिषय हैं:---१--कम्पनी 
का शासन, २--पालिमेंट का शासन, ३--भारत मंत्री, ७--भारत 
सरकार, ४--प्रान्तीय सरकार, ६--भारतीय व्यवस्थापक मंडल, 
७--प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल, ८५--जझिले का शासन, $--सर- 
कारी ध्याय-व्यय, १०--सेना, ११--पुलिस, १२--न्याय झोर जेल, 
१३---कषि, १४---आबपाशी झओर निर्माण कार्य, १५--स्थास्थ्य 
शोर चिकित्सा, १ई---आबकारी, १७--शिक्षा, १८--रेल, ११--- 
डाक ओर तार, २०--उद्योग धंधे ध्योर व्यापार, २५---सहकारिता 
थ्रानदोलभ, २२---सथानीय स्घराज्य, २३--देशी रियासतों । 


विद्याथियों के अझतिरिक्त, सखुयोग्य नागरिक बनने की इच्छा 
रखने पाले प्रत्येक लड़के श्र लड़की को यह पुस्तक धयवश्य 
पढ़नी चाहिये । 


मिलने का पता--- 
लाला रामनारायण लाल, 
प्रब्लिशर.और बुकसेलर, इलाहाबाद 


छुप गयी ! हूप गयो !! घाघरय पढ़िये !!! 


धन की उत्पत्ति 


लेखक 
ओ्री प्रोफ़ेसर द्ाशंकर दूबे, एम० ए० 
अध्यापक, अ्रथंशास्त्र विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
ध्योर 
ओऔ० 'मगवानदास केला, उन्दाबन 
हिन्दी में यह पुस्तक अपने विषय की श्द्धितीय, नधीन 
तथा सघांगपूर्ण हे | इसमें धनोत्पत्ति सम्बन्धी आधुनिक नये 
सिद्धान्तों का सम्यग्‌ पिचार किया गया है। साथ ही भारतीय 
धघियारों का भी परिचय दिया गया है। अर्थ के साथ-साथ धर्म 
का, पश्चिम के साथ पूर्ष का समन्वय है । हिन्दी साहित्य सम्भे- 
लन, सरकारी विश्वषिद्यालयों, गुरुकुल, पिद्यापीठ, ओर 
इंटरमीजियट कालिजों के, ध्यथंशास्त्र के पिद्याथियों के लिये यह 
ध्यत्यन्त उपयोगी है । 
इसमें २१ अध्याय हैं, कुछ अध्यायों के विषय निम्नत्तिखित हैः-- 


उत्पत्ति का महत्व उत्पत्ति के साधन 
उत्पत्ति के नियम एकाधिकार 
सरकार झोर उत्पत्ति उत्पत्ति का आदश्श 


ध्यथंशास्त्र के घिद्याथियों तथा स्वदेश की श्यार्थिक उन्नति 
चाहनेषाले प्रत्येक पाठक को इस पुस्तक का पअवश्य अध्ययन 
छोर मनन करना चाहिये | 
पृष्ठ संख्या ३०० सूदय १॥) 
मिलने का पता-- 


लाला राम नारायण लाल, 
पतव्लिशर भोर..बकसेलर, इलाहाकाड, 





